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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 (
 भाग

 Q——TRATAT  के  भ्र ति रिक्त

 कार्यवाही
 )

 लोक-सभा

 ८  PERE

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 प्रश्नोत्तर

 नहीं  पूछे  गये  भाग  १  प्रकाशित  नहीं

 स्थगन  प्रस्ताव

 बुद्ध  जयन्ती  सारनाथ

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  रा०  न०  सिंह  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  यह  प्रस्ताव  बुद्ध

 जयन्ती  सारनाथ  के  बारे  में  है  ।

 राठ  न०  faa  पुर्व  ब  जिला  बलिया--दक्षिण-पद्चिम  )
 :  हमारी  केन्द्रीय

 सरकार  इस  पर  लाखों  रुपया  व्यय  करती  है  ।  वहां  पर  जो  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  की  तरफ  से  बुद्ध  जयन्ती

 के  सम्बन्ध  में  समिति  बनी  हुई  है  वह  कोई  काय  नहीं  कर  रही  है  ।  इसलिये  महाबोधि  सोसाइटी  के  अ्रधिष्ठाता
 ने  उसकी  समिति  का  बायकाट  किया  है  ।  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  की  समिति  ने  भ्रमणी तरह  से  कार्य  नहीं  किया

 है  इसलिये  उन्होंने  उसमें  भाग  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  तो  मेरा  आपसे  यह  अनुरोध  है  कि  यह
 जो

 जनता

 के  रुपये  का  दुरुपयोग  हो  रहा  है  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  हाउस  को  कुछ  समय  दिया  जाये
 |

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato  :
 जहां  तक  हमें  पता  लगा  है  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कोई

 बुद्ध  जयन्ती  समिति  नहीं  बनाई  है  ।  कल  जब  हमें  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  हमने  बनारस  के

 डिवीजनल  आयुक्त  श्री  शिवेश्वरकर  से  पता  लगाया
 प्रो

 उनसे  जानकारी  प्राप्त  की  ।  आयुक्त  ने  हमें

 बताया कि  सारनाथ  में  कोई  सरकारी  बुद्ध  जयन्ती  समिति  नहीं  है  ।  पिछले  कुछ  महीनों में  विभागीय

 पदाधिकारियों  की  बैठकें हुई  जिनमें  उन्होंने  सारनाथ में  होने  वाले  विभिन्न  सुधारों की  योजनायें

 का  समन्वय  किया  है  कौर  कार्य  की  प्रगति  पर  विचार  किया  है  ।  आयुक्त  इन  बैठकों  था

 कौर इन  बैठकों  में  महाबोधी  सोसाइटी के  मंत्री को  भी  बुलाया  जाता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 सरकारी तौर  पर  कोई  समिति  नहीं  बनाई  गई  है  ।
 “>>  re  नि  पनिक

 tat  watt  में  ।

 GRE



 ८३०  सभा का  कार्य  ८  EUS

 |  डा०  म०  मो०  दास |

 पिछली बैठक  कुछ  दिन  पहले  हुई  ।  महाबोधी संस्था  के  मंत्री  इस  बैठक  में  नहीं  od ।  इसके

 अतिरिक्त  तथा  समाचारपत्र  की  खबर  के  sara  को  इस  कथित  बहिष्कार  का  कोई  ज्ञान

 नहीं
 है  ।

 महोदय
 :

 क्या  समिति  केन्द्रीय  सरकार  ने  बनाई  है
 ?

 Ho  मो  ०
 दास

 :
 श्रीमान  ।  ऐसी  कोई  सरकारी  समिति  नहीं  है  ।  न  तो  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने  कोई  समिति  बनाई  है  प्रौढ़  न  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  समिति  बनाई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 के  विभिन्न  पदाधिकारी  आयुक्त  के  सभापतित्व  में  कई  बार  कार्य  की  प्रगति  पर  विचार  करते  थे
 ।

 इस
 बठक

 में  महाबोधि  संस्था  के  मंत्री  को  भी  बुलाया  गया  था  |  केन्द्रीय  सरकार  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 श्रिया  महोदय  :  उत्सव  प्रभारी  पदाधिकारी  हैं
 ।

 आयुक्त  इत्यादि  इसके  प्रभारी हैं
 ।

 डा०  स०  मो ०  दास
 :  इस  अवसर  पर  यात्रियों  को  सुविधायें  देने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 ने  कई  योजनायें  प्रारम्भ  की  उदाहरण के  लिये  होस्टलों का  जल  संभरण

 बिजली  का  प्रबन्ध  इरादी  किया  जा  रहा  है
 ।  इन  सब  कामों  का  समन्वय  करने  के  लिये  आयुक्त  सभी  विभागों

 के  पदाधिकारियों  की  बैठक  बुला  लेता  है  ।  सरकारी  समिति--जैसा  कि  स्थगन  प्रस्ताव  में  कहा  गया

 कोई  नहीं  है  ।

 महोदय  :  केन्द्रीय  सरकार  का  उस  पर  क्या  नियन्त्रण  है
 ?

 Ho  पो ०  दास
 :

 केन्द्रीय  सरकार  HT  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  केवल  स्मारक  केन्द्रीय  सरकार

 के  नियन्त्रण  में  है  ।  हमने वहां  स्मारक  की  मरम्मत  कराई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ऐसी  कोई  समिति  नहीं  है  ।

 राम  सुभग  fag  )
 :  यह  मामला  महत्वपूर्ण  है  ।  सभी  महत्वपूर्ण  केन्द्रों

 अर्थात  सांची  शादी  में  यह  हिदायतें  दी  गई  हैं  कि  यात्रियों  की  सुविधाघरों  के  लिये  होस्टल  शादी

 बनाये  जायें  ।  भारत  सरकार  भी
 इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  महाबोधि संस्था  के  मंत्री

 की  भी  सलाह  ली  जानी  चाहिये  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  चाहे  कोई  गैर-सरकारी  समिति  न  किन्तु  यह  प्रतीत  होता  है  कि  एक

 सरकारी  समिति है  जिसका  अध्यक्ष  आयुक्त है  ।  वह  सभी  कामों  का  समन्वय  करता  है  ।  सारनाथ  तथा

 बनारस  बौद्धों  के  पवित्र  तीर्थ  वहां  बहुत  यात्री  क  हैं  ।  उत्सव  का सामान्य  प्रबन्ध  केन्द्र  का  है  ।

 एक  करोड़  रुपया  व्यय  किया  जा  चुका  है  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  से  कहूंगा  कि  ऐसी  समिति

 को
 जिसका

 पतीत्व  सरकारी  अफ़सर  ऐसी  शिकायतों  का  wage  नहीं  देना  चाहिये  ।  उसे  महाबोधी  संस्था  से

 सहयोग  करत  हुए  काम  करना  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  सब  तथ्य  सभा  के  सामने  रखें  ।

 यदि  वास्तव  म  कोई  बात  है  तो  स्थानीय  सरकार  को  बतानी  चाहिये  |  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  प्राज्ञा  नहीं

 दी  जा  सकती  |  माननीय  मंत्री  यथाशीघ्र  एक  वक्तव्य  जानकारी  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी  ।

 सभा  कायें

 संसद्  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  १०  दिसम्बर से  प्रारम्भ  होने  वाले

 सप्ताह  से  सरकारी  कार्य  का  क्रम  निम्न  प्रकार  से  होगा  :

 १.  क
 क्रम  पत्र  से  इस  प्रकार  का  कोई  ऐसा  विधेयक  जिस  पर  चर्चा  हुई  है  ।

 २.
 भारतीय

 चिकित्सा  परिषद्
 राज्य

 द्वारा  पारित रूप  में  ।
 लि  Cn

 मूल  भ  अंग्रेजी  में  ।



 ८  १९४५६  बाट  तथा  माप  प्रमापीकरण  विधेयक  रे

 राज  के  क्रम  पत्र  में  कोई  कायें  ।

 वित्त  २)  विधेयक  तथा  वित्त  ३)  विधेयक  पर अग्रेतर विचार  ।

 प्रवर  समिति  द्वारा  भेजे  गये  रूप  में  विद्युत  संशोधन  विधेयक  |

 समुद्र  सीमा-शुल्क  विधेयक

 भ
 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  तथा  वेतन  स्तरों  के  निर्धारण के  बारे

 में  नियम  २१२  के  अन्तर्गत  चर्चा ।

 न  जीवन  बीमा  निगम  १९५६  मे ंजो  २०  १९५६  को  दोबारा  सभा-पटल

 पर  रखें  गये  थे--रूपभेद  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  |

 €  राज्य-सभा  द्वार  पारित  रूप  में  हिन्दू  दत्तक  ग्रहण  तथा  पोषण  व्यय  विधेयक  ।

 एक  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  कौर  हो  सकता  है
 यदि  समय  मिला  सम्मिलित  कर  लिया  जायेंगी  ।  mre है

 कि
 यह  विधेयक  अगले  सप्ताह

 पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ।

 लि  की  का  कमानी

 बाट  तथा  माप  प्रमापीकरण  विधेयक

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  दशमिक  प्रणाली  पर  श्राधारित  बाट  तथा  मापों  के  माप  स्थापित  करने  वाले  विधेयक

 पर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  7.0

 ma  में  सभा  का  श्रमिक  समय  नहीं  लूंगा--क्योंकि  जब  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  था

 तब  सभा  में  इस  पर  व्यापक  चर्चा  हुई  थी  और  उसका  परिणाम  यह  था  कि  समस्त  सभा  ग्रा तुर  थी  कि  इस

 अनियमित  स्थिति  से  शीघ्र  ही  निकला  जायें  ate  देश  में  यथाशीघ्र  बालों  तथा  मापों  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 मिक  प्रणाली  लागू  की  जाये  ।  संयुक्त  समिति  ने  विधेयक  पर  बड़े  ध्यान  से  विचार  किया  है  कौर  कुछ

 भी  किये  हैं  जो  कि  विधेयक  में  कर  दिये  गये  हैं  ।  परिवर्तनों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  में  पर्याप्त  व्याख्या

 को
 गई  है  इसलिये  मुझे  उनके  सम्बन्ध  में  ज्यादा  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  कुछ  श्रीमती  टिप्पण  भी

 ठग  |

 संयुक्त  समिति  के  कुछ  सदस्यों  की  राय  यह  थी  कि  १०  वर्ष  का  समय  जो  इस  परिवेश  के  लिये

 गया  बहुत  लम्बा  है  शौर  इसे  कम  किया  जाये  क्योंकि  जितनी  देर  होती  जाती  है  उतनी  ही  उलझनें

 रास्ता  में  कराती  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  भी  समय  को  कम  से  कम  करने  के  च्छ्क

 हैं
 ।  विधेयक में  १०  वर्ष  की  व्यवस्था  है  ।  सभी  पतलूनों  पर  विचार  करके  प्रात  प्रशासन  व्यवस्था  पर

 करके  हम  समझते  हैं  कि  इस  समय  जो  अवधि  हमने  रखी है  वह  अधिकतम  न्यूनतम  अर्थात

 अधिक  से  अधिक  उसी  अवधि  में  यह  परिवर्तन  कर  दिया  जायगा  |  हमें  प्रसन्नता  होगी  यदि  हम  कम  समय

 में  अपने  उद्देश्य  की  पूर्ति  कर  सकें  ।  विधेयक  में  रखी  गयी  अवधि  अ्रधिकतम  है  न्यूनतम  नहीं  |  यदि हम  यह

 काम  ४५  या  ७  वर्ष  में  कर  सके  तो  हमें  प्रसन्नता  होगी  |

 कुछ  सदस्यों  ने  अपने  टिप्पणों  में  कहा  है  कि  बालों  तथा  मापों  के  हिन्दी  शब्द  भी  रखे  जायें  ।

 संयुक्त  समिति  के  एक  सदस्य  को  छोड़कर  सभी  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नाम  स्वीकार  कर

 लिये  जायें  ।  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि  हमें  हिन्दी  तथा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नामों  को  स्वीकार  करना  चाहिये  ।

 हमारे  देश  में  अन्तर्राष्ट्रीय  नाम  ही  ठीक  रहेंगे--हिन्दी  तथा  विभिन्न  भाषाओं  के
 नामों

 के  बनाने  में

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 देर  बाट  तथा  माप  प्रमापीकरण  विधेयक  PEXE

 [  श्री  कानूनगो

 कठिनाई  होगी  |  इससे  होने  वाली  गड़बड़  के  अतिरिक्त  किसी  भाषा  में  से  इनके  ऐसे  पर्यायवाची  श

 ढूंढने  हो  जायेंगे  जो  सभी  को  या  काफ़ी  ats  लोगों  को  स्वीकार  हों  ।  दूसरे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय

 नामों  का  उच्चारण इतना  Brad  है  कि  यह  झ्रासानी से  भारतीय  भाषियों  में खप  इस  पर

 प्रयोग  किया  गया  है  ।  केवल  चीन  को  छोड़कर--जहां  भाषा  चित्रणात्मक  ध्वन्यात्मक  नहीं

 संसार के  सभी  देशों  में  भ्रन्तर्राष्टीय नाम  स्वीकार  किये  गये  हैं  ।

 इस  समय  विधेयक  पारित  करने  का  महत्व  इसलिये  है  कि  जब  तक  हम  संसद्  से  सं विहित  रूप  से

 मंजूरी  नहीं  तब  तक  आवश्यक  कार्यवाही  तीब्र  गति  से  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिये सभा  को

 चाहिये  कि  इसे  शीघ्र  ही  स्वीकार  करे  |  हमारा  उद्देश्य  तभी  पुरा  हो  सकता  है  जब  यह  विधेयक  स्वीकार

 el  जायगा |

 में  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  जो  कोई  द्रोह  शंका  होगी  उसका  उत्तर  बाद  में  दूंगा  |

 rea  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  go  ato  मुकदमों
 )  :

 मैं  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  प्रस्ताव

 1  स्वागत  करता  हूं  ।  वास्तव  में  बाटों  तथा  मापों  का  एक  मान  होना  बहुत  जरूरी  है  |  बार-बार  इस  सभा

 इसके  बारे  में  राय  प्रकट  की  गई  है  ।  सभा  में  इस  सम्बन्ध  में  वहुत  बार  विचार  हम्ना  है  ।  मैँ  यह  चाहता

 हूं  कि  विधेयक  में  रखी  गई  प्रगति  को  कम  किया  जाये  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  दस  वर्ष  की  wate  अधिकतम  है  प्रौढ़  प्रयास  किया  जायेगा  कि  इसे

 शीघ्र  ही  लागू  किया  जाये  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मंत्री  महोदय  को  अवधि  घटाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी

 चाहियें  ।

 योजना  की  दृष्टि  से  भी  जितना  जल्दी  हम  इन  बाटों  तथा  मापों  को  लाग  कर  सकेंगे  उतना  ही

 ग्रहण  होगा  |  यह  मैं  इस  कारण  से  कह  रहा हूं  कि  इससे  सरकारी  महकमों  में  काम  के  बारे  में

 ढील  ्र  जाती  है  ।  हमें  संयुक्त  समिति  में  कछ  पत्र  मिले  थे  जिनमें  गत  कई  वर्षों  की  कारगुजारी  लिखी

 हुई  थी  ।  उससे  मेरे  मन  में  एक  धा  रणा  बनी--हो  सकता  है  वह  ठीक  न  हो--कि  कुछ  समय  पूर्व  कुछ  विभागों

 की  कौर  से  कुछ  ढिलाई  हुई  ।  दशमिक  प्रणाली  के  भ्राता  पर  बाटों  तथा  मापों  का  मान  स्थापित  करने

 का  प्रश्न  १९४९  से  लम्बित है  ।  हमें जो  दस्तावेज  दिये  गये  उनसे  ऐसा  ज्ञात  होता  है  कि  इस  विधेयक

 पर  जितनी  शीघ्रता  से  कार्य  होना  चाहिये  उतनी  शीघ्रता  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  अभी  हमें  बताया

 गया है
 कि  रेलवे  मंत्रालय  तथा  संचार  मंत्रालय  इसको  लागू  करने  के  लिये  अधिक  उत्साही  हैं  ।  इस  सम्बन्ध

 में  जो  कठिनाइयां  हैं हैं  वे  दूर  हो  गयी  EvE  में  एक  विशेषज्ञ  समिति ने  कहा  था  कि  इस  प्रकार  के

 क्रम के  लिये  १०  से  १३  वर्ष  का  समय  १९४९ से  श्री  १९४६  में  हमारे  विचार  अधिक  परिवर्तित

 हो
 गये  हैं  प्रौढ़  प्र्  हम  अधिक  तेजी  से  कार्य  कर  सकते  हैं  |

 में  मानता  हूं  कि  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  इस  विधेयक  को  लागू  करना  संभव  नहीं  होगा  परन्तु
 दस

 वर्ष  के  स्थान  पर  यदि  हम  पांच  वर्ष  का  लक्ष्य  रखें  तो  उससे  निश्चित  रूप  से  प्रेरणा  मिलेगी  ।  इसलिये

 मेरा  सुझाव  है  कि  दस  वर्ष  की  अवधि  को  पांच  वर्ष  कर  दिया  जाये  ।  यदि  इस  सम्बन्ध में  कुछ  कठिनाइयां

 राती  हैं  तो  सरकार  उन्हें  संसद्  के  सामने  रख  सकती  है  ।  मुझे  है  कि  उस  समय  आवश्यकता

 होने  पर  समय  बढ़ाया  जा  सकता  इसलिये  इस  समय  लक्ष्य  पांच  वर्ष  ही  रखना  चाहिये  |  मेरा  विचार

 है  कि  माननीय  मंत्री  ऐसा  कर  सकते  हैं  |

 इस
 सम्बन्ध  में  मैं  यह

 भी
 कहना  चाहता  हूं

 कि
 फ्रांस  ने  दशमिक  प्रणाली

 को
 क्रान्ति  के

 समय
 लागू

 किया  था  ।
 तभी  से  लगभग  समस्त  Fares  ने  इसको  WITATL  कर  लिया  है

 ।
 इसलिये  यदि

 हम  देश
 में  कोई

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  |
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 मूलभूत  परिवर्तन  करना  चाहते  हैँ  तो  हमें  ऐसा  वातावरण  बनाना  जिससे  यह  ज्ञात  हो  कि

 वर्तन हो  रहा  है
 ।

 हमें  स्कूलों  प्राणी  में  इसका  प्रचार  करना  चाहिये
 ।

 जब  वहां  दशमिक  प्रणाली  के  परिवर्तनों
 को  बताया  जायेगा  तो  नयी-नयी  चीज  होने  के  कारण  विद्यार्थी  इसे  शीघ्र  याद  करेंगे  तथा  समझेंगे  |

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  को  ऐसी  फिल्में  बनानी  चाहिये  जिनमें  इसका  स्पष्टीकरण  किया  जाय  |

 इसलिये  दशमलव  मुद्रा  प्रणाली-तथा  बाट  तथा  माप  मान  लागू  करने  के  साथ  प्रचार  कार्य  भी  आवश्यक

 होता है  ।

 मैं  यही  बताना  चाहता  हूं  कि  दशमिक  पद्धति  के  बारे  में  भी  देश  के  कुछ  व्यक्ति  बड़े  उत्साही  हैं  ।

 भारतीय  दशमलव  कलकत्ता  ने  मुझे  बताया  है  कि  उसके  सदस्य  स्वयंसेवकों  के  रूप

 में  सरकार  के  किसी  भी  संगठन  में  कार्य  करने  को  तैयार  हैं  ।

 मेरा  विचार  है  कि  दशमलव  मुद्रा  प्रणाली
 को

 स्वीक।र
 कर  लेने  के  १  इस  सभा  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  शेष  नहीं  रह  जाता  है  ।  परन्तु  देश  की  जनता  को  इस  सम्बन्ध  में  बताने
 के  लिये

 इसका  प्रचार  करना  बहुत  आवश्यक  है  |

 में  चाहता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  यह  बतायें  कि  इस  सम्बन्ध  में  दिक्षा  मंत्रालय  की  सहायता  लेने  के

 लिये  उन्होंने  क्या  प्रयत्न  किये  ।  शिक्षा  मंत्रालय  इससे  बहुत  सम्बन्धित  स्कूलों  की  पाठ्य-पुस्तकें

 इसके  ग्रा धार  पर  बनानी  चाहियें  ।  उन्हें  सर्वोत्तम  पुस्तक  के  लिये  पुरस्कार  निश्चित  करना  चाहिये  |

 इस  प्रकार  का  प्रचार  ग्रावश्यक  है  ।  सरकार  को  दिक्षा  मंत्रालय  प्रौढ़  सुचना  तथा  प्रसारण

 विभिन्न
 विभागों  शादी  के  द्वारा  प्रचार  करना  चाहियें  जिससे  कार्य  शीघ्रता  से  किया  जा  सके  ।

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  के  श्रीमती  टिप्पण  मैंने  बताया  है  कि  सीरिया  ने  दशमिक

 प्रणाली  को  एकदम  लागू  कर  दिया  जबकि  फिलिपाइन  को  दो  वर्ष  तथा  चेकोस्लोवाकिया  को  चार  वर्ष

 लगे  ।  रूस  को  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  में  नौ  वर्ष  लगे  जबकि  वह  विश्व  का  विशालतम  देश  है  भ्र

 वहां  इस  अवधि  में  अकाल  भी  पड़ा  तौर  गृह-युद्ध  भी  हुआ  ।  इन  सब  कठिनाइयों  के  कारण  रूसी  इस

 प्रणाली  को  नौ
 वर्ष  में  लागू कर  सके

 ।
 मेरी  मंत्री  महोदय  से  कपिल  है  कि  यह  अवधि  पांच  वर्ष  कर  दी

 जाय े।

 मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताया  कि  इसको  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।  परन्तु

 उन्हें  यह  भी  बताना  चाहिये  कि  इसको  लागू  करने  में  कोई  देरी  नहीं  होगी  क्योंकि  वह  उस  दल  विशेष  के

 सदस्य  हैं  जो  सभी  राज्यों  में  सत्तारूढ़  है  ।  इसके  अतिरिक्त  हमें  संविधान  में  भी  कुछ  परिवर्तन  कर  देना

 चाहिये  जिससे  इस  प्रकार  के  मामलों  में  केन्द्र  को  लागू  करने  के  अधिकार  मिल  हमारी  आयोजित

 अर्थ-व्यवस्था  है  तथा  उसकी  सफलता  के  लिये  कुछ  अधिकार  केन्द्र  को  दे  देने  चाहियें  ।  परन्तु  इस  समय

 संविधान  में  परिवर्तन  ग्रावश्यक  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  को  हमें  बताना  चाहिये  कि  राज्यों  में  क्या

 चाही  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  ने  हमें  जो  सामग्री  दी  है  उससे  पता  चलता  है  कि  राज्य  सरकारें  इसके  पक्ष  में  हैं  परन्तु

 उन्हें  कभी  तक  उपकरण  शादी  नहीं  भेजे  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  इसको  शी  जनता  से  लागू  करने  के  लियें

 न  तो  कर्मचारी  ही  दिये  गये  हैं  तथा  न  ही  कार्यालय  ही  बनाये  गये  हैं  ।

 हमें  बताया  गया  है  इस  सम्बन्ध  में  बम्बई  सबसे  अच्छी  तरह  संगठित  राज्य  है  ।  वहां  के
 अनुभव  से

 यह  पता  चलता  है  कि  यदि  विभिन्न  राज्यों  में  बालों  तथा  मापों  के  मान  स्थापित  करने
 के

 लिये  एक  संगठन

 बनाया  जाय  तो  किसी  को  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  परन्तु  प्रतिवेदन  में  यह  दिया  गया  है  कि  इसको  लागू

 करने  से  बम्बई  राज्य  को  २  लाख  रुपये  की  हानि  होती  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  जब  बम्बई  राज्य  में  एक
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 ऐसा  संगठन  होने  से  इसको  प्रभावोत्पादक  रूप  में  लागू  किया  जा  सकता  है  तब
 पश्चिमी  बंगाल

 में  भी  ऐसा

 संगठन  बनाया  जा  सकता  है  ।  मेरी  इच्छा  है  कि  सभी  राज्य  सरकारों  को  इसको  लागू  करने  के

 संगठन  बनाने  जिसमें  कर्मचारी  यंत्र  प्राणी  की  व्यवस्था  भी  उन्हें  स्वयं  करनी  चाहिये  |  उन्हें  इस

 प्रकार  के  Hea  देने  चाहियें  कि  प्राविधिक  विशेषज्ञों  इरादी  की  सेवायें  ले  सकें  तथा  लागू  करने  के  लियें

 उचित  सामग्री  तैयार कर  सकें  ।

 रेलवे  मंत्रालयों  के  भ्र ति रिक्त  वाणिज्य  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालयों  की  भी  बड़ी

 जिम्मेदारी है  ।  मैं  चाहता हुं  कि  उत्तर  देते  समय  माननीय  मंत्री यह  बतायें  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 met  ग्राही  को  बनाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  कर  रहा  है  |  उन्हें  इनकी  योजनायें  तैयार  करके  प्रस्तुत  करनी

 चाहियें  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  aay  विभाग  कुशल  कर्मचारियों  की  छंटनी  न  उनकी  सेवायें

 इनको  बनाने  के  लिये  लेनी  चाहियें  ।  इसके  अतिरिक्त  लोहे  के  छोटे-छोटे  का
 रखाने  जो  कभी-कभी  बन्द

 पड़े  रहते  हैं  उनको  इन  बालों  के  बनाने  का  काम  सौंपना  चाहिये  ।

 aa  मैं  इन  बालों  तथा  मापों  के  नामकरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता हुं  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मैं  मंत्री  महोदय  से  सहमत  हुं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  नामों  को  ही  ले  लेना  चाहिये  |  राज्य  सरकारों  तथा  विशेषज्ञों

 का  भी  यही  मत  है  ।  परन्तु  सभा  के  कुछ  सदस्य  इसके  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  मैंने  भी  इस  पर  विचार  किया  है

 कि  हम  अपनी  भाषा  सें  प्रचलित  नामों  को  ही  क्यों  न  रखें  ।  परन्तु  दक्षिण  भारत  के  सदस्यों  ने  प्रपा  मत

 व्यक्त  किया  है  तथा  मेरा  भी  विचार  है  कि  कुछ  नाम  इस  प्रकार  के  हैं  जो  उत्तर  में  प्रचलित  हैं  तथा

 दक्षिण  में  प्रचलित  नहीं  हैं  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  तथा
 भी

 क्रमशः  कहीं-कहीं  २८०  तोले  से  ८,३२०  तोले  तथा  ay  से

 १६०  तोले  तक  हैं  ।  हमें  इसीलिये  छान-बीन  करनी है  क्योंकि  मान  ३,२००  तोला  तथा  मान  सेर

 ८०  तोलें  का  होता  है  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नाम  बड़े  सीधे-साधे  हैँ  जो  हमें  भ्र पनी  भाषा  में  रविवार  कर  लेने

 चाहियें  |  कितने  ही  देशों  में  ऐसा  किया  गया  है  ।  चर्चा  में  बताया  भी  गया  है  कि  जब  हम  परिवर्तन  करना  ही

 चाहते  हैं  तब  परिवर्तन  होना  चाहिये  |  इसमें  भी  कोई  हानि  नहीं  है  कि  हम  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नामों

 स्वीकार  कर  लें  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नाम  को  माननीय  मंत्री  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ॥

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  जब  अथवा  द  sat
 6८  |  को

 स्वीकार  कर  लिया  है  तब  खण्ड  ५,  ६  तथा  ८  व्यथ  हैं  क्योंकि  इन  खण्डों  में  इन  शब्दों  की  परिभाषा  की

 गई  है  ।

 की  परिभाषा  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  में  दिया  है  कि  इसकी  परिभाषा  देनी  चाहिये  ।  परन्तु

 १९५१  में  ब्रिटेन  की  बाट  तथा  माप  विधि  सम्बन्धी  समिति  ने  कहा  था  कि  की  कोई  परिभाषा

 ऐसी  नहीं  है  जो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रूप  में  स्वीकृत  हो  ।  समिति  के  प्रतिवेदन  में  गया  है  कि  ऐसी  घड़ियां

 बनाई  गई  हैं  जो  भूमि  की  चाल  की  अनियमितताओं  को  रोकने  योग्य  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  यह  भी  बताया

 गया  है  कि  इस  प्रकार  की  परिभाषायें  संसद्  के  अधिनियमों  के  लिये  उपयोगी  नहीं  हैं  |

 dag  के  इस  भ्र घि नियम  में  हम  कुछ  परिभाषायें  रखने  जा  रहे  हैं  ।  यदि  इस  प्रकार  की  टेक्नीकल

 परिभाषायें  रखना  वांछनीय  हो  तो  मेरे  विचार  से  धिक  भ्रच्छी  प्रक्रिया  यह  होगी  कि  परिभाषायें  बनाने

 का  काम  एक  वैज्ञानिक  भ्रायोग  को  सौंप  दिया  जाये  जो  स्थायी  रूप  से  वाणिज्य  मंत्रालय या  प्राकृतिक
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 संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  से  संलग्न  वह  आयोग  संसद्  को  एक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत करेगा  कौर  केवल  उन  प्रतिवेदनों  के  पर  ही  मंत्रालय  समय-समय  पर  कुछ  परिवर्तन  कर

 बिकता  जो  देश  को  कौर  संसद्  को  तदनुसार  सूचित  किये  जायेंगे  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  टेक्नीकल

 दादों  की  परिभाषायें  बाद  में  एक  भ्रनुसूची  में  रखी  जायें  कौर  हम  माननीय  मंत्री  से  कहें  कि  वे  एक  वैज्ञानिक

 ara  नियुक्त  करें  जिसे  यह  काम  सौंपा  जाय  ।  ठीक  ऐसा  ही  सुझाव  इंग्लैंड  में  2842 Fale Wie में  बाट

 माप  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  दिया  था  ।  हम  इस  विषय  का  तुलनात्मक  afte  से  भ्रध्ययन  करें

 तो  हमें  प्रिये  विधान  से  ऐसी  ada  परिभाषायें  निकाल  देनी  होंगी  जिनके  बारे  में  हम  भ्रपने  दष्टिकोण

 नहीं  दे  सकते  किन्तु  यह  निश्चित  है  कि  बाट  तौर  माप  के  प्रमापीकरण  के  लिये  राज  उनका  उपयोग  किया

 जा  ।
 में  समझता  कि  मंत्री  महोदय  इस  विषय  पर  ध्यान दें  |  तराशा है  कि  वे  हमें  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  ऐसी  बातें  जिससे  हम  are  से  कुछ  अधिक  समझ  सकें  ।

 alt  मैँ  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  विषय  में  यथासंभव  थी  करता  करे  ।  माननीय  मंत्री  ने  वचन

 दिया  था  कि  इस  विधान  का  प्रचार  करने  के  लिये  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किया  जायगा  कौर  में  चाहता  हूं

 कि  सरकार  वह  वचन  पुरा  करे  ।  उस  कार्य  के  लिये  जनता  की  जैसे  भारतीय  दशमलव

 संस्था  के  सदस्यों  की  सेवायें  काम  में  लायी  जा  सकती  हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  शिक्षा  वाणिज्य  कौर

 उद्योग  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय एक  योजना  तैयार करे  भ्रौर  संसद

 को  उस  योजना  की  जानकारी  दी  जाये  ताकि  वह  समझ  सकें  कि  इस  विषय  में  कया  हो  रहा  है  ।  यह  एक

 ऐसा  विषय  है  जिसकी  कौर  संसद  को  ध्यान  देना  चाहिये  |

 ग्राम  है  कौर  मैं  चाहता  हुं  कि  यह  वर्ष  समाप्त  होने  के  पहले  ही  यह  विधान  भ्र धि नियम  बन  जाये  ।

 किन्तु  उसके  बाद  कौर  कठिनाइयां  जायेंगी  ।  राज्य  उसे  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  समय  लेंगे  ।  इसलिये

 सरकार  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  यह  कहें  कि  वह  देश  को  बताये  कि  say  क्या  किया  जा  रहा  है  ।  फिर  भी

 यह  प्रश्न  उठाया  जायगा  कि  यह  एक  ऐसा  परिवर्तन  होगा  जिससे  कि  बहुत  सी  चीजें  जिसका  हमें  अभ्यास

 पड़  गया  बदल  जायेंगी  पर  इसलिये  ऐसे  परिवर्तन  का  हमें  विरोध  करना  चाहिये  ।  यह  कोई  उत्तर

 नहीं  है  ।  हम  सभी  सहमत  हैं  कि  हमारी  भ्र्थे-व्यवस्था  का  यथाशीघ्र  विकास  होना  चाहिये  किन्तु  यदि  हम

 मीटर  पद्धति  agar  में  विलम्ब  करेंगे  तो  उस  विकास  में  बाधा  ale  रुकावट  होगी  ।  इस  प्रकार  BT

 विधान  कार्यान्वित  करने  के  लिये  यथाशीघ्र  ai  अधिक  कार्यक्षमता  से  सरकार  के  सभी  साधन

 जनता  की  सेवायें  काम  में  लायी  जायें  |  यदि  मंत्री  महोदय  इस  का  श्राइवासन  हमें  दें  तभी  हमें

 प्रसन्नता  होगी  are  हम  इस  विधान  का  स्वागत  करेंगे  ।  मैं  चाहता हुं  कि  दोनों  सदनों में  यह  विधेयक

 शीघ्र  पारित  हो  जाये भ्र  उसे  कार्यान्वित करने  के  लिये  सरकार  प्रचार की  प्रत्येक  कार्यवाही  करे

 जिसके  बिना  इस  प्रकार  के  विधान  की  सफलता  निश्चित  नहीं  हो  सकती  ।

 att  est  अ्रध्यक्ष  दशमलव  पद्धति  के  लाभ  क्या  हैं  इस  सम्बन्ध  में  राज

 कोई  चर्चा  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  इस  पद्धति  को  हमने  स्वीकार  किया  है  भ्रौर  उसी  के  भ्रनसार

 सिक्कों  के  बारे  में  हमने  एक  बिल  weal  थोड़े  दिन  हुए  पास  किया  है  उसके  बाद  यह  लाज़िमी था

 कि  इस  प्रकार  का  बिल  सदन  के  सामने  भ्राता  ।  मुझे  खुशी  है  कि  वह  बिल  राज  पेश  gar  है  श्र  ज्वाइंट

 कमेटी  नें  जो  उसके  ऊपर  रिपोर्ट  दी  है  वह  रिपोर्ट  भी  बहुत  west  है  प्रौढ़  उससे यह

 सिद्ध  होता  है  कि  ज्वाइंट  कमेटी  ने  इसके  ऊपर  काफ़ी  खोजबीन  की  थी  शभ्रौर  काफ़ी  विचार  विमर्श  के  बाद

 यह  रिपोर्ट  पेश  हुई  है  ।  इस  रिपोर्ट  के  अन्दर  नगर  कहीं  किसी  को  कोई  मतभेद  हो  सकता  है  तो  कुछ

 यादी  चीजों  के  सम्बन्ध  में  मतभेद  हो  सकता  है  वरना  मैं  समझता  हूं  कि  विस्तार  के  बारे  में  मतभेदों  की

 कोई  विशेष  गंजाइदा नहीं  है
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 मिनिस्टर  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  यह  फ़रमाया  था  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  शब्द  इतने

 सरल  हैं  कि  उनको  आसानी  से  हिन्दुस्तानी  भाषा झ्र ों  में  कौर  विशेष  कर  हिन्दी  के  भ्रमर  अपनाया  जा  सकता

 है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उनका  ग्रैम  र  मीटर  इन  शब्दों  से  है
 ।  निस्सन्देह ग्रैम  श्र  मीटर

 विदेशी

 होने  के  बावजूद  उच्चारण  में  काफ़ी  सरल  हैं  और  इस  लिहाज  से  वे  हमारे पास  प्रा  सकते  हैं
 झ्र

 हमारी  भाषाओं  के  वे  रंग  बन  सकते  मत  उनमें  घुल  मिल  जा  सकते  हैं  परन्तु  मुश्किल तब  झरा  पड़ती  है

 जब  उनके  पीछे  हम  शब्द  लगाना  शुरू  कर  देते  तब  यह  शब्द  जैसे  आसान  | र स  मालूम  होते

 हैं  वैसे  वे  झासान शब्द  नहीं रह  पाते  हैं  ्र  वे  शब्द  बहुत  मुश्किल हो  जाते  हैं  ।  यदि

 हैक् टो मीटर  कौर  किलोमीटर  यह  शब्द  भ्रमर  हिन्दी  में  या  दूसरी  भाषाओं  में  लें तो  काफ़ी  मुश्किल हो

 जायगी ।  मीटर  शब्द  का  उच्चारण  तो  सरल  होता  है  लेकिन  उसके  साथ  हैक् टो  या  डैका  लगायें  तो  उससे

 काफ़ी  मुश्किल  होनें  की  सम्भावना है  ।  फिर  सवाल  यह  है  कि  जब  हमारे  पास  कुछ  शब्द  ऐसे  हैं  जो
 काफ़ी

 प्रचलित  हो  चुके  हैं  प्रौढ़  वे  दाब्द  लोगों  के  दिमागों  में  घर  कर  चुके  लोगों  ने  उन्हें  अपनाया  हुमा  है

 और  लोग  उनके  इरादी  हो  गये  हैं  तो  ऐसे  geal को  कयों  हम  त्याग दें  ।  श्री  इन  दो  दादों मीटर
 कौर

 किलोग्राम  के  लिये  हमारे  यहां  गज़  कौर सेर  यह  दो  बहुत  काफ़ी  प्रकट  झर  प्रचलित  दाब्द हैं शर मैं हैं  शर  मैं

 समझता हूं  कि  यह  दोनों  शब्द  काफ़ी  आसानी  से  इस्तेमाल  किये  जा  सकते हैं  ।  थोड़ी  देर  के
 लिये

 मान

 लीजिये कि  यह॒  शब्द  केवल  हिन्दी  में  ही  प्रचलित  हैं  कौर  दूसरी  भाषाओं  में  यह  शब्द  प्रचलित  नहीं

 हैं  तो  दूसरी  भाषाओं में  इनके  पर्याय  जो  wa  प्रचलित  वे  शब्द  चल  सकेंगे  ।

 की  एक  कमेटी  बैठी  हुई  है  जो  कि  भ्रंग्रेज़ी  के  विभिन्न  हिन्दी  इक्वैलेंट्स का

 दादों  )  का  निर्माण  कर  रही  fate  वह  वित्त  सम्बन्धी  ate  टेकनीकल  सभी  प्रकार  के  त्रय जी

 दादों
 के  लिये  हिन्दी शब्दों  का  निर्माण  कर  रही  है  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  जहां वह  देश  भर के

 लियें

 दादों  का  निर्माण  कर  रही  है  वहां  वह  इस  काम  को  भी  हाथ  में  ले  ले  कौर  इस  सम्बन्ध  में  शाब्द  सुझाये  कौर

 मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  होने  से  हमारा  काम  काफ़ी  आसान  हो  जाता  है  ।  बावजूद  इसके  कि  मीटर

 ग्रेम यह  दो  श्रन्तर्राष्ट्रीय  शब्द  काफ़ी  आसान  भर  प्रचलित  हैं  लेकिन  उनके  आगे  जो  दूसरे  शब्द  लगाते  हैं

 उनकी  वजह  से  क्लिष्टता  ar  जाती  है  कौर  जिसका  कि  नतीजा  यह  होता  है  कि  वह  हिन्दुस्तान  की  किसी

 भाषा के  वे  पहले के  शब्द  बैठ  नहीं  इस  लिहाज से  मैं  इन  शब्दों  को  पसन्द  नहीं  करता  |

 मैं  सरकार से  विशेष  करके  भ्रपने  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  इसके  ऊपर  गौर से  विचार

 करें  शौर  सोचते  समय  केवल  पढ़े  लिखे  लोगों  विशेषकर  sist  पढ़े  लिखे  लोगों  के  समाज  को  ही  अपने

 सामनें न  रखें  बल्कि  उस  सारी  जनता  को  सामने  रखें  जिनकी कि  नुमाइन्दगी  )  हम

 यहां  करने  का  दावा  करते  हैं  ्र  जिनकी  कि  दिक्षा  का  स्तर  काफ़ी  नीचा  है  ।

 इसके  बाद  एक  कौर  चीज़  जिसकी  कि  तरफ़  मुझे  ध्यान  दिलाना  है  वह  यह  है  कि  सिक्कों  के  क़ानून

 को  पास  कर  इस  क़ानून  को  प्रौढ़  पास  कर  देने  भर  से  उनका
 सब

 काम  ख़त्म  हो  जायेगा  ऐसा  नहीं  है
 ।
 वस्तुतः

 बात  यह  नहीं  है  गौर  हमें  तक  रहना  है  जाग्रत  रहना  है  दशमलव  सिद्धान्त  को  हमने

 माना है  तो  उसको  हम  जहाँ-जहाँ भी  ले  जा  सकते  हैं  वहाँ-वहाँ हमें  ले  जाने  की  शझ्रावश्यकता है  |

 हिन्दी  की  गिनती  में  दशमलव  पद्धति  होने  के  बावजूद  उनके  उच्चारण  में  या  उनके  जो  झांकने

 भ्रमण-प्रलय दिये  गये  हैं  वे  ठीक  नहीं  हैं  ।  निन्यानवे  के  चक्कर में  कभी-कभी  जाना  पड़  जाता

 निवासी  के  बारे  में  कभी-कभी  काफ़ी  भ्रम  हो  जाता  निवासी  के  माने  एक  कम  नव्वे

 के  हैं  लेकिन  कभी-कभी  यह  समझना  मुश्किल  हो  जाता  है  कि  एक  कम  नव्वे  है  या  एक  कम

 रस्सी  इसी  तरह  उनतालीस ate  sara  यह  दो  शब्द  भी  गड़बड़  पैदा  करते  हमारी

 दक्षिण की  भाषाओं  में  तेलगू  कौर  मलयालम शादी  में  इस  बारे  में  बड़े  स्पष्ट  शब्द  हैं
 न्  an

 झर  वे  इस  प्रकार  के  दाऊद  हैं  जैसे  कि  भ्रंग्रेज़ी  के  पर्याय  होते  हैं  जैसे  कि  अंग्रेज़ी में  ८१,  ८२,  sy,
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 रे

 ब  ८८,  ८€
 होतें  हैं  प्रधान

 ८०
 को  बुनियाद  बना  कर  उसके  बाद  १,  २,

 ७, ८,  €  रखते  जाते  हैं  |  दक्षिण  की  तामील  कौर  मलयालम  इन  ATTA  के
 RT

 इस

 आ  म
 शद  मौजा  है  में  ग  हय  fe  उस  पद्धति  को  हिन्दी  में  भी  प्रचलित  करा  जाय  कौर  उस

 ध्यान  देना  चाहिये  अन्यथा  दशमलव  पद्धति  को  जो  हमने  क़बूल  किया  है  उसको  नहीं  ले  जा  सकते

 मैं  उन  लोगों  से  जिनकी  कि  मात  भाषा  हिन्दी  श्रीराम  करूंगा कि  जिस  प्रकार की  वह  भाषा

 बचपन  से  बोलते  as  उस  भाषा  में  ज़रा  भी  परिवर्तन
 न

 करते  हुए  कौर  उसको  जैसा  का  तैसा  रखते

 उसी  को  राष्ट्र  भाषा  माना  इस  प्रकार  की  उन्हें  कोशिश  नहीं  करनी  चाहिये  उन्हें  अपनी

 भाषा  को  बराबर  समृद्ध  करते  जाना  चाहिये  भर  उसके  नछत्तर  सुधार  करते  रहने  की  बराबर  कोशिश
 करनी  चाहिये  |

 अभी  कुछ  ही  दिन  पहलें  जब  श्री  चाऊ  एन  लाई  रामलीला  मैदान  में  इषण  दे  रहे  थे  तो  उनक

 चीनी  भाषण  का  rare  हिन्दी  में  हो  रहा  था  कौर  उस  एक  बड़े  मज़े  की  चीज़  हो  गई  ।  एक  शब्द

 का  उन्होंने  अनुवाद  किया  था  श्र  चंकी  दक्षिण  से  जो  लोग  ard  हैं  उनको  हिन्दी  पढ़ते  वक्त

 ह्रस्व  के  बाद  बाक़ी  भ्रमर  को  अलग  करके  पढ़ने  की  श्रादत  सी  हो  जाती  है  इसलिये  मेरे  ख्याल  से
 *

 पढ़ा  गया  श्र  मैं  समझता  हूं  कि  उन  सज्जन  महोदय  ने
 भी  इसलिये किया

 था  ।

 तो  मेरा  कहना  है  कि  जैसे  विनोबा  अपनी  लिपि  काका  कालेलकर  ने  लिपि  तेयार

 की  उन्होंने पपनी  लिपि  को  देवनागरी कहा  कौर  उन्होंने  भ्र पनी  लिपि  में  ल्लाह  इ  को  अ्रक्षर क बाद के  बाद

 लिखने
 की  बात  सोची  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सारे  सुधार  ऐसे  हैं  जिनको

 कि
 हमें  विचार  करने  की

 त्ति  झ्रावश्यकता  है  ।

 ग्रस्त  मं  में  एक  बात  प्रविधि  के  सम्बन्ध  में  गरज  करना  चाहता  हूं  ।  इस  बिल  के  झ  दर  यह  कहा  गया

 हैं  कि  दस  वर्ष  के  दरमियान  इस  बात  की  कोशिश  की  जायगी  कि  दशमलव  पद्धति  से  यह  जो  वज़न  कौर

 नापने  के  हमारे  साधन  हैं  उनका  अवलम्बन  सारे  देश  भर  में  किया  जायगा  प्रौर  श्रावस्यकता  महसूस  होनें

 पर  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  इजाफ़ा  हो  सकता है  ।  मैं  समझता हुं  कि  जैसे  कौर  भ्रमण
 मित्रों

 ने

 कहा  है  कि  यह  दस  वर्ष  की  प्रविधि  काफ़ी  ज्यादा  हमने  सिक्कों के  लिये  पांच  वर्ष  की  शारवती  रखी

 मैँ  मानता हूं  कि  सिक्कों के  मुकाबले में  यह  काम  ज्यादा  कठिन है  क्योंकि  सिक्कों
 के

 भ्रन्दर
 जो

 कुछ  भी  हमने  परिवर्तन  किया  वह  एक  प्रकार से  भ्रमर का  aaa  का  ही  परिवहन  रुपय  को

 जैसा  का  तैसा  हमने  इसमें  क़ायम  रखा  रुपये  के  जो  भाग  हैं  उनको  हमने  नये  पैसे  कहा  कौर  उनके

 अन्दर  हमने  परिवहन  इस  लिहाज़  से  उनके  भ्रमर  इतनी  दिक्क़त  नहीं  है  लेकिन  यहाँ  तो

 जो  गज़  और  सेर  हैं  वे  जैसे  के  तैसे  क़ायम  नहीं  रह  रहे  हैं  बल्कि  उनके  अन्दर  भी  परिवर्तन हो  रहा

 इन  सारी  चीज़ों  को  देखन ेके  बावजूद  मेँ  समझता  हं  कि  यह  दस  वर्ष  की  प्रवधि  ज्यादा है

 शर  मझे  खरीदी  है  कि  विरोधी  दल  के  नेता  श्री  हीरेन  मुकर्जी  ने  art  जो  भाषण  वह  उनक

 अराज तक क तक  के  भाषणों  को  देखते हुए  काफ़ी  बरच्छा  भाषण था  ।  श्र  उन्होंने  भी  कहा  कि  यह  दस

 वर्ष  की  sata  बहुत  ज्यादा  पांच  वर्ष  की  बहुत  काफी  होगी  कौर  भ्रमर  सारे  अन्योन्य

 विभाग  काम  करने  लग  जायेंगे  तो  पांच  वर्ष  के  अन्दर  अच्छी  तरह  से  इसका  प्रसार  हो  सकता  है  ।

 मगर  किसी  वजह  से  सारे  प्रयत्नों  के  बावजूद  पांच  वर्ष  में  न  हो  सके  तो  तीन  वर्ष  श्र  भी  बढ़ाने की

 गुंजाइश  या  किसी  दूसरे  कानून  के  जरिये  से  हुकूमत  इस  सदन  के  सामने  श्री  सकती  है  कौर  af  समय

 ले  सकती  है  ।

 इन  तमाम  सुझावों  के  साथ  मैँ  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 fat  कामत  :  प्रभी  कुछ  दिन  पहले  जब  मैं  दक्षिण  में  मदुरई  नामक  स्थान  पर

 केवल
 इस

 बात  की  परीक्षा  करने
 के  कि

 हमारी  नयी  मुद्रा  के  विषय  में
 सरकार

 का  प्रचार  कितना

 मल  में
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 कामत  |

 सफल  रहा  है  गया  था  तब  एक  सभा  में  अपने  संक्षिप्त  भाषण  के  पश्चात  प्रदान  पर  बहुतों  कं  गलत

 उत्तर
 दिये  ।  मुझे  यह  देखकर  श्राइचर्य  gor  कि  शिक्षित  नवयुवक भी  इस  विषय  में  अनभिज्ञ हैं

 ।  उन्होंने

 बताया कि  समाचारपत्रों में  उन्होंने  इस  विषय में  बहुत  कुछ  देखा  किन्तु  यह  स्पष्ट
 है  कि  अभी

 वह
 उनकी  समझ  में  नहीं  प्राया  है  ।  त  मैं  सरकार  से  यह  कहूंगा  कि  वह  उसे  कार्यान्वित  करनें  के  विषय

 में  अधिक  सोवधान  रहे  |  सरकार  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  बाट  पौर  माप  के  इस  नये  विधेयक  के  सम्बन्ध
 म

 प्रचार  के  लिये  वह  न  केवल  प्यार  बल्कि  जनता  के  साधनों  का  भी  उपयोग  करें  ।

 बमन  पीठासीन  हुए |

 इस
 विषय  का  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  कोई  समन्वय

 नहीं है  ।  जब  तक  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  को  पुरा-पुरा सहयोग  न  तब  तक  यह  बात  दूर

 गांवों  की  जनता  तक  नहीं  पहुंचेगी  |  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  दिल्ली  जसी  राजधानी  में  ही  एक  प्रवृत्त

 त्व पूर्ण  विषय  के  बारे  में  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  करीब  एक  सप्ताह  पहले  डा०  राम  सुलग  सिंह  द्वारा

 गत  वर्ष  की  पीलिया  बीमारी  के  सम्बन्ध  में  स्वास्थ्य  मंत्री  को  एक  प्रदान  पर  उन्होंने  बताया
 कि  जो

 कुछ  उसका  सारा  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  पर  श्र  केन्द्रीय  सरकर  किसी  प्रकार  भी  उत्तरदायी

 नहीं  थी  ।  दूसरी  एक  भ्रावेदक  द्वारा  क्षतिपूर्ति  की  मांग  करने  पर  दिल्ली  राज्य  सरकार  क  भूतपूर्व

 स्वास्थ्य  मंत्री  डा०  प्रधवी र  सिंह  ने  उत्तर  में  लिखा  है  कि  इस  विपत्ति के  लिये  राज्य  सरकार या  उसके

 उत्तराधिकारी  किसी  प्रकार  भी  उत्तरदायी  नहीं  है  कौर  इसलिये  किसी  क्षतिपूर्ति  का  कोई  wet  ही  उत्पन्न

 नहीं  होता  ।  मैं  इस  तरह  के  कई  उदाहरण  बता  सकता  हूं  जिनमें  राज्य  सरकारों  प्रौढ़  केन्द्रीय  सरकार  के

 बीच  कोई  समन्वय नहीं  है  ।  यदि  यही  बात  मान  बाट  कौर  माप  के  विषय  में  तो  मैं  नहीं  समझ
 पाता

 कि
 गावों  के  लोगों

 की
 क्या  हालत  होगी

 |
 पिछले  सत्र  में  जब  यह  विधेयक  प्रवर  समिति

 को
 सौंपा  जा  रहा

 था  तब  भी  मैंने  यह  भ्राशंका  व्यक्त  की  थी  कि  यदि  सरकार कार्यक्षम न  होगी  तो  बड़े  नगरों के  व्यापारी

 भ्र  उनके  वर्ग  के  लोग  छोटे  नगरों के  प्रौढ़  गावों
 के

 लोगों
 को

 धोखा
 देंगे भव्य प्रौ ष  ठग  लेंगे  शौर  इस  प्रकार

 उन्हें  काफी  हानि  उठानी  पड़ेगी  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  कौर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  उल्लिखित  ग्रीक  मानों  के

 सम्बन्ध
 में  कई  ग्रीक  कौर  लैटिन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  हममें  से  प्रवेश  लोगों  पर  यह  आरोप

 लगाया  जाता  है  कि  हम  ५ प्रंग्रेजों  जैसे  बनाये  गये  किन्तु  मैं  यह  कहूंगा  कि  हम  देश  की  गरीब  जनता
 को

 ग्रीक प्रौढ़  रोमन  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  सरकार  को  चाहियें  कि  वह  इन  शभ्रनेक  चीजों  के  लिये

 उचित  हिन्दी  या  भारतीय  दाऊद  ढूंढ  प्रत्यक्ष  सारे  देश  में  इस  विषय  में  गड़बड़ी  शर  भ्रम  पैदा  हो

 जायगा  ।  मुझे  संदेह  है  कि  हमारे  देश  के  कितने  दिक्षित  लोग  भ्र  का  भेद  जानते  हैं  ।

 महोदय  हमने  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  प्रश्न  केवल  शब्दावली का  है

 श्री  कामत  :  मंत्री  महोदय  एक  श्रावक  दाब्दावलि  बनाने  की  झरा वश्य कता  किन्तु

 आवश्यक नहीं  कि  डा०  रघुवीर  की  सहायता  से  ही  यह  कार्य  किया  जाय  |  मुझे  विश्वास  है  कि  बाट

 माप  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  सरल  शब्द  बनाने  के  जो  साधारण  ग्रामीण  नागरिक  सरकार

 के  पास  कौर  बाहर  भी  पर्याप्त  संख्या  में  विद्वान  लोग  होंगे  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  को  नयी  चीजें  ढूढने  की  एक  धुन  सवार  हुई  हैं  ।  पिछले  पांच  वर्षों
 म

 कई  चीजें  लाद  दी  गयी  हैं  ।  हम  यह  नहीं  जानते  कि  क्या  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  कौर  कब  ।  सरकार

 पिछले  एक  साल  से  मुद्रा  अधिनियम  तथा  उससे  सम्बन्धित  नियमों  का  बड़े  ज़ोर  से  प्रचार  कर  रही

 क  ा

 अगेह  बल्  सातों

 े

 सांग  चली  की

 क

 बा
 छि  eee

 मूल  aa अंग्रेजी  में
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 पिछले  सत्र  में  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  मैँने  सुझाव  दिया  था  कि  यह  पद्धति  कभी

 व्यापी  नहीं  है  कौर  माननीय  मंत्री  इसका  प्रमाण  विश्वकोष  से  देख  लें  ।  मैं  नहीं  समझ  पाता  कि  राज  यह

 नयी  पद्धति  किस  कार  भ्रत्यावश्यक हैं  जब  कि  प्राथमिकता बाट  कौर  माप  की  एकरूप  पद्धति  को  दी  जानी

 चाहिये  थी  ।  सरकार  की  इतनी  बड़ी  व्यवस्था  के  होते  हुए  भी  वह  इस  विषय  यें  एकरूपता  नहीं  ला  सकी

 है
 ।

 मैं  जानता  हुं  कि  इस  विषय  में  इतना  भ्रष्टाचार  कौर  धोखेबाजी  है  कि  पत्थर  भी  बाट  के  तौर  पर  काम

 में  लाये  जाते  हैं
 ।  इस  बुराई  को  दूर  करने  में  सरकार  बिलकुल  असमर्थ  रही  है  कौर  वह  किलोग्राम

 इत्यादि
 चीजों  को  उठा  रही  है

 ।
 जब  तक  सरकार  इस  बुराई  को  दूर

 न
 कर  सके  तब  तक  इस  विधेयक  को

 कार्यान्वित
 करने  के  लिये  मैं  सरका  र  को  समर्थ  नहीं  समझता  |  सरकार  को  सबसे  पहले  वह  काम  संतोषजनक

 रूप  से  करना  होगा  ताकि  हमें  यह  विश्वास  हो  जाये  कि  इस  विधेयक  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार

 समर्थ  ग्रोवर  कार्यक्षम

 १९४७  से  हम  देश  में  एक  नयी  एक  नया  जीवन  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहें  हैं  किन्तु  प्रभी  देश
 में  करोड़ों  लोग  ऐसे  हैं  जिन्हें  पर्याप्त  वस्त्र  झ्र ौर  मकान  नहीं  मिलता  |  सर्वप्रथम  वस्त्र  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  उतनी  चिन्तित  नहीं  दिखायी  देती  ।  मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  नयी  चीजें

 न  लायी
 किन्तु मुझे  ग्रा शंका  है  कि  सरकार  अन्तिम  बातों  को  पहले  भर  पहली  बातों  को  अन्त

 में

 रख
 रही  है  ।

 मैं  फिर  कपिल  करूंगा  कि  इन  चीजों  को  लानें  से  पहले  सरकार  जनता  को  पर्याप्त
 वस्त्र  और  मकान  दिलाने  की  व्यवस्था  करे  तौर  केवल  इसी  तरह  देश  में  एक  नया  जीवन  ar

 सकता  है  ।

 सेठ  fag  नागरा--पश्चिम  )
 :  सभापति  जो  बिल  )  राज  हमारे

 सामने
 पेश  किया  गया  उससे  हमारे  देश  भर  हमारी  जनता  के  लिये  बड़ी  समस्यायें  पैदा  हो  जायेंगी

 |

 हमारा  देश  सदियों  से  गुलाम  रहा  है  प्रौढ़  इस  कारण  यहां  पर  शिक्षा  का  बड़ा  प्रभाव  है  ।  यहां  केवल  पंद्रह

 फ़ीसदी लोग  पढ़े-लिखे  बाकी  ways  हैं  ।  यहां  के  अधिकतर  लोग  किलोग्राम  कौर  मीटर  इत्यादि  को

 नहीं  समझ  सकेंगे  |  भेंट  कौर  मेजर  तथा  के  जो  पैमाने  यहां  पर  लागू  करने  का  विचार

 किया  जा  रहा  वे  पश्चिमी  देशों  में  सैंकड़ों  वर्षो  से  चल  रह ेहैं  ।  हमारे देश  को  अजाद  हुए  अभी  केवल
 नौ  साल  हुए  हैं  कौर  की  ग्रधिकांश  जनता  भ्रनपढ़  इसलिये  उन  पैमानों  को  यहां  पर  कायम  करना

 एक  दिक्कत
 तलब  बात  है  ।  इस  बिल  में  दस  वर्ष  का  समय  रखा  गया  लेकिन  मेरे  मत  में  यह  ग्रन्थि

 बहुत  कम  है प्रौर इस को बढ़ा इस  को  बढ़ा  कर  बीस  वर्ष  कर  देना  चाहिये  |  इसके  अलावा  हमारे  देश  में  केवल  पंद्रह

 फ़ीसदी  लोग  पढ़े-लिखे  जब  कि  पश्चिमी  देशों
 में  रस्सी-ताबे  फ़ीसदी  लोग  पढ़े  लिखे  हैं  ।  इसलिये

 दोनों  का  मुकाबला  नहीं  किया  जा  सकता है
 |

 wal  तक  हमारे  देश  में  अनेक  पैमाने  प्रचलित  रहे  हैं  ।  कहीं  पर  मन  दस  पन् सेर  का  कहीं  पर

 नौ  पसेरी  का  प्रौर  कहीं  पर  बीस  सेर  का  है  ।  देवा  के  मुख्तलिफ़  भागों  में  मुरुतलिफ़  पैमाने  |  |  जब  उन

 के  स्थान पर  एक  नया  पैमाना रख  दिया  ती  लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।'

 हमारी  जनता  शिक्षा  में  बड़ी  पीछे  है  ।  वह  किलोग्राम  मीटर  के  बारे  में  कुछ  न  जान  सकेगी  ।  जैसा  कि

 मैंने  प्रभी  कहा  इस  बिल  में  दस  वर्ष  की  अवधि  के  बजाय  बीस  वर्ष  की  safe  रख  देनी  चाहिये  ।  तब

 तक  हमारी  जनता  काफ़ी  शिक्षित  हो  जायगी  कौर  यह  परिवर्तन  प्रा सानी  से  हो  सकेगा  ।  हमारे  यहां

 जो  नये-नये  कानून  इत्यादि  बन  रहे  हमारी  जनता  उनसे  बिल्कुल  नहीं  है और  न॑  उनको

 समझ ही  पाती  इस  बिल  के  पास  होने  से  वह  बड़ी  परेशानी  में  पड़  जायगी  कौर  सरकार  का

 विरोध  करेगी  |

 oa में  मैं  फिर  यह  निवेदन  करूंगा  कि  दस  वर्ष  के  बजाय  बीस  वर्ष  की  अवधि  रख दी  जाय  ताकि

 जनता  पुरी  तरह  शिक्षित  हो  जाय  श्राहिस्ता-प्राहिस्ता  इस  व्यवस्था  को  ग्रहण  कर  सके  कौर  सुविधा  के

 साथ  इसका  पालन  कर  सके  ।
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 fat  श्रीनारायण  दास  :  मैं  समझता हूं
 कि  सभा  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  इस

 विधेयक के  सिद्धान्त के  बारे में  भ्रांति नहीं  है  किन्तु  विधेयक  के
 अध्ययन

 से  जान  पड़ता है  कि
 इसको

 तत्काल  लागू  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  कौर  इसकी  व्यावहारिकता  भी  सन्देह जनक  है  ।  इसके  लियें

 समय
 भी

 लगभग  १०  वर्ष  का  रखा  गया  है  ।  मैँ  तो  समझता  हूं
 कि

 देश  के
 इन्दर  की  इतनी  समस्यायें

 कभी  हमें  सुलझानी हैं  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  समस्या  उठा  लेने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 देश  की
 प्रभी  ८१५

 प्रतिशत  जनता  शिक्षित  जब  तक  देश  में  साक्ष  रता  नहीं  फैल  जाती  तब  तक  ग्रन्तर्राष्ट्री य  दृष्टिकोण

 को  सम्मुख  रख  कर  इस  बारे  में  परिवर्तन  करना  उचित  नहीं  जान  पड़ता  |  यद्यपि  मुझे  इसमें  सन्देह  नहीं

 कि  सरकार  इस  प्रकार का  विधान  जनता  को  दिक्षित  बनाने  के  लिये  भ्र पना  रही  है  किन्तु  यह  सिंधी

 पर्याप्त है  |

 महोदय  :  शान्ति  ।  मैं  सभा  को  बताना  चाहूंगा  कि  यह  विधेयक  संयुक्त  समिति

 से  कराया है  ।  सभा  द्वारा  विधेयक  का  सिद्धान्त  मान  लेने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  परब  सभा  को  इस  बात
 पर

 विचार

 करना  है  कि  इस  सभा  नें  जो  बातें  या  सिद्धान्त  तय  किये  थे  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  उनके

 है  या  नहीं  ।  इस  प्रकार  का  विधान  सही  है  भ्रमणा  नहीं  यह  बात  नहीं  उठाई  जा  सकती  ।  श्री
 तो

 केवल

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इसमें  किस  प्रकार  का  dale  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  कहना  wa  उचित

 नहीं  कि  देना  की  जनता  के  प्रशिक्षित  होने  के  कारण  इस  प्रकार  का  विधान  नहीं  बनाया  जाना  चाहियें  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  ऐसे  सुझाव  जिनसे  श्रमिक  सुविधापूर्वक  देश  में

 यह  व्यवस्था  लागू की  जा  सके

 श्री  कामत
 :

 मैं  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  क्या  कलेण्डर  तथा  अन्य  चीजों
 के

 वारे

 में  जिनका प्रभी  भ्रापने  उल्लेख  सभा  संशोधनों  का  सुझाव  रखने  के  लिये  सक्षम  नहीं  है  ?

 सभापति  महोदय :  संशोधन रखना  तो  ठीक  किन्तु यह  कहना  उचित  नहीं  कि  सरकार

 को  इस  प्रकार  का  विधान  नहीं  बनाना  चाहिये  था  ।  इस  बारे  में  सिद्धान्त  को  तो  हम  विधेयक  को  संयुक्त

 समिति  को  सौंपते  ही  स्वीकार  कर  चुके  थे  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :
 यद्यपि  हम  लोग  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  चुकें  हैं  किन्तु  इस  प्रक्रम  पर

 यदि
 हम  चाहें  तो  विधेयक  को  रद्द  कर  सकते  हैं  ।  बाट  तथा  माप  शादी  के  नाम  के  बारे  में  चर्चा  करतें  समय

 इस  विधेयक  के  पक्ष  झ्रथवा  विपक्ष  में  कहा  जा  चुका  है  कौर  यह  सभा  उन्हें  भारतीय  नाम  देने  के  लिये  सक्षम

 है
 ।

 मैँ  यह  कह  रहा  हूं  कि  हम  जो  श्रन्तर्राष्ट्रीय  aes  जा  रहे  हैं  उन्हें  हमारे  देश  की  प्रशिक्षित

 जनता  नहीं  समझ  सकेगी  |  किलोग्राम  जैसे  विदेशी  शब्दों  को  हमारे  यहां  के  लोग  नहीं  समझ  सकेंगे  इस

 कारण  ऐसे  समय  में  ये  शब्द  यहां खप  न  सकेंगे |

 सभापति  महोदय  :  दशमिक  प्रणाली  सिद्धान्त  को  तो  सभा  स्वीकार  कर  ही  चुकी  है  ।  रही

 बली  न्र  नामों  में  परिवर्तन  करने  की  इसके  लिये  जो  शब्द  जनता की  समझ  में  आसानी से  ar

 सकें  वे  भ्र पना ये  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास
 :
 मैंने  दशमिक  प्रणाली  के  विपरीत  नहीं  अपि  इन  नामों को  ०७

 का  विरोध  किया  था  ।

 श्री  कामत
 :

 हम  विधेयक  को  तृतीय  वाचन  के  समय  भी  रह  कर  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  बहुमत  चाहे  तो  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  कामत
 :

 कौन  कह  सकता  है  कि  बहुमत  ऐसा  निर्णय  नहीं  करेगा
 ?

 महोदय  :  बात  यह  नहीं  है  ।  मूल  चर्चा  safe  प्रथम  वाचन  तथा  प्रवर  समिति  द्वारा

 भेजे  गये  रूप  में  विधेयक  की  स्थिति  कुछ  भिन्न  हो  जाती है  ।  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  का  नियम  ११६

 इस  प्रकार है  :

 प्रस्ताव पर  कि  प्रवर  समिति द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विधेयक पर  विचार  किया

 वाद-विवाद  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  के  विचार  तक  उस  प्रतिवेदन  में  निर्दिष्ट  विषयों

 तक  या  विधेयक  के  सिद्धान्त  से  सुसंगत  किन्हीं  वैकल्पिक  सुझावों  तक  सीमित  रहेगा  1.0

 इस  प्रकार  इस  प्रक्रम  में  माननीय  सदस्य  विधेयक  के  सिद्धान्त  पर  नहीं  कर  सकते  ।  प्रतिवेदन

 में  जिन  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  गया  विधेयक  को  लागू  करने  aaa  अन्य  वैकल्पिक  उपायों  के  बारे

 में  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जा  सकते  हैं  ।  मैं  देखता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं

 किया  गया है  ।

 श्री  कामत
 :

 मैं  विधेयक के  सिद्धान्त  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  किन्तु  समय  के  बारे  में  हम

 कह  सकते  हैं  कि  दशमिक  प्रणाली  अपनाने  का  यह  उपयुक्त  समय  नहीं  है  ।

 महोदय
 :

 इस  पर  तो  कुछ  माननीय  सदस्य  पहले  ही  बहस  कर  चुके  हैं  कि  यह  विधेयक

 ५,  १५  अथवा  २५  वर्षों  के  बाद  लागू  होना  चाहिये  |

 श्री  कामत
 :

 यदि  मैं  यह  कहूं  कि  यह  विधेयक  राज  के  बजाय  दो  वर्ष  पुरःस्थापित  किया

 जाना  चाहिये था  तो  विधेयक का  सिद्धान्त  तो  यह  नहीं  है  ।  उसका  सिद्धान्त तो  प्रणाली है  1

 महोदय
 :

 श्राप  विधेयक  को  पारित  करने  के  बारे  में  इस  प्रक्रम  में  प्राप़्ति  नहीं  कर

 सकत  श्राप  यह  श्रवद्य  HE  सकते  हैं  कि  यह  विधेयक  झ्रागामी  २०  वर्षों  तक  नहीं  लागू  किया  जाना  चाहिये  +

 श्री  कामत
 :

 यह  तो  श्राप  तृतीय  वाचन  के  समय  भी  कह  सकते  हैं  |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  जहां तक  मैं  समझ  सका हुं  सरकार नें  दशमिक  प्रणाली  तथा  दशमलव

 प्रणाली  स्वीकार कर  ली  हैं  हम  लोगों  को  भी  उन्हें  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  उनके  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 नाम  शादी  अपनाना हमारे  देश  के  लिये  आवश्यक  नही ंहै  ।  हम  wot  देश  के  विभिन्न  भागों  में  प्रचलित

 नाम  झपना  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  इस  सभा  को  अधिकार  है  कि  ag  जो

 नाम  चाहे  झपना  ले  |

 पत्नी  श्रीनारायण  दास  :  भारत  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इस  प्रकार  के  विधान  में  दिलचस्पी  है

 फिर  यह  विधान  वर्तमान  व्यापार  ate  वाणिज्य  के  लिये  वांछनीय  नहीं  है  ।  इसके  लिये  वास्तविक  ऑ्रावक्यकताः

 है  लोगों  को  दिक्षित  बनाना  जो  कार्य  कभी  तक  नहीं  किया  गया  है  |

 साम्यवादी दल  के  उपनेता  ने  सुझाव  दिया  है  कि  विधेयक  में  उपबन्धित दस  वर्ष  का  समय  घटा

 कर  पांच  वर्ष  कर  दिया  जाये  कौर  मेरा  मत  यह  है  कि  यह  समय  दस  वर्ष  से  बढ़ा  कर  पन्द्रह  वर्ष  कर  दिया

 जायें  जिससे  उस  समय  तक  लोग  शिक्षित  हो  कर  इसे  आसानी  से  समझ  सकें  ।

 पिछलें  सौ  वर्षों  में  इसके  लिये  न  जाने  कितनी  समितियां  बनाई  गई  att  अन्तत  cal  सरकार  इसी

 निष्कर्ष  पर  पहुंची कि  अन्तर्राष्ट्रीय नाम  चालू  करना  ही  भ्रच्छा  होगा  |  मेरा  सुझाव यह  है  कि  भारत  जैसे

 देश  के  लियें  अधिकाधिक  प्रचलित  भारतीय  जैसे  सेर  छटांक  आदि  अपनाये  जानें  चाहियें  ।

 मूल  wast  में  ।



 ४२  बाट  तथा  माप  प्रमापीकरण  विधेय  ८  PERG

 श्री  श्रीनारायण  दास

 इस  कार्य  के  लिये  एक  उच्च  शक्ति  वाली  समिति  नियत  की  जानी  चाहिये  |  ये  नाम  सस्कृत क

 हों  तो  भी  कोई  हज  नहीं  है  ।  संस्कृत  भाषा  में  छोटी  से  छोटी  नामों  के  लिये  भी  शब्द  मौजूद  |  |  इस

 विधेयक  में  उन  नये  भारतीय  नामों  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  चट्टोपाध्याय  तामिलनाडु  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  हमें  वे  शब्द  लेने  चाहियें  जिनका  उपयोग  विभिन्न  राज्यों  में  होता  हो

 इस  प्रणाली  में  समानता  लाने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं
 कि

 देश  में  दशमलव  प्रणाली

 तथा  दशमिक  प्रणाली  जारी  की  जानी  चाहिये  शौर  मापों  तथा  बालों  के  उपयुक्त  भारतीय  नाम  ढूढ

 जाने  चाहियें  जिससे  प्रशिक्षित  लोग  भी  उन्हें  समझ  सकें  ।

 कामत  :  अब  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 शी  चट्टोपाध्याय  :  गणपूर्ति  के  साथ-साथ  शिष्टता  भी  आवश्यक  है  ।

 महोदय  :  गणर्पृति  के  लिये  घंटी  बजाई  जाये  |

 महोदय  :  अब  गणपूर्ति  श्री  तेलकीकर  अपना  भाषण  आरम्भ  करें  |

 श्री  तेल कीकर  )  जहां  तक  विधेयक  के  उद्देश्य  कौर  सिद्धान्तों  का  सम्बन्ध  में  उसका

 समर्थन  करता  हूं  ।  एक  बात  जिस  पर  सभा  को  शान्तिपूर्वक  विचार  करने  की  झ्रावश्यकता  वह  यह  है

 कि  प्रत्यायोजित  विधान के  लिये  कहां  तक  शक्ति  दी  जा  सकती  सामान्यत :.ससद  में  बड़ी-बड़ी

 सदस्यों  तथा  ठोस  सिद्धान्तों  पर  ही  विचार  किया  जाता  है  ।  अ्रधीनस्थ  विधान  आयातों  का  सामना

 करने  तथा  संविधि  को  जखीरा  बचाने  से  रोकने  के  लिये  होता है  ।  प्रत्यायोजित  विधान  से  संसद्  का  समय

 भी  कम  व्यय  होता
 है

 |  राज्य  के
 बढ़ते  हुए  कार्यों  को  देखते  हुए  ही  अधीनस्थ  विधान  अथवा  प्रत्यायोजित

 विधान  का  ि  बनना  पड़ा
 है

 ।  इसके  होते  हुए  भी  हमें  इस  बार ेमें
 सजग  रहना  चाहिये  कि  विधेयक

 |
 का  कोई  महत्वपूर्ण  विषय  छट  ने  जाये  |

 इन  बातों को  ध्यान में  रखें  हुए  जब  हम हम  इस  विधेयक  पर  विचार  करते  हैं  तो  हमें  पता  लगता  है

 कि  कुछ  चीजें  इसमें  सम्मलित  को  जानी  चाहियें  थों  ।  इससे  पहले  इसी  प्रकार  के  तोल  PERE

 के  अ्राधमानं  में  सहायक  एककों  को  परिभाषा  दी  गई  है  जबकि  इस  विधेयक  में  चोज  छोड़ दी  गई  हैं  ।

 वास्तविक  विधान  कार्यपालिका  द्वारा  बनाये  जाने  वले  मिथकों  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया  है  |  वास्तव  मे

 सहायक  एकक  कौर  नाम  अदि  विधेयक  को  मुख्य  खोजें  हैं  |

 मेरे  पु वे वक्ता  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  शब्दावली  को  हटाकर  उसमें  भारतीय

 नाम  रखे  जाने  चाहियें  ।  में  इन  की  बात  समझने  में  प्रथम  हुं  ।  इसमें  जो  शब्द  प्रथा  हैं  वें  संस्कृत  से  लिये  गय

 हैं  प्रौढ़  सरल  भी  हैं  |  श्री  किशन  चन्द  का  एक  श्रीमती  टिप्पण  है  ।  उनका  कहना  है  कि  सौ  कौर  हज़ार

 शादी  शब्द  पहले  लगायें  जाने  चाहियें  |  यह  चोट  तो  पहले  से  हो  है  सका  का  तात्पर्य  दस  है  ।  ग्रीक  तथा

 शर
 लोग

 भी
 इन्हीं  शब्दों  का  प्रयोग  करते  थे

 ।  इनके  नामों को  बदलने की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 है  ।
 मीटर  तथा  ग्राम

 अ्रादिं
 नाम  हम  बने  रहने  देना  चाहते  ये  नाम  लगभग  सारे  संसार  में  प्रचलित

 हैं  ।  वैज्ञानिक  पुस्तकों  शादी  को  पढ़ते  समय  हम  उन्हें  सरलता  से  समझ  सकेंगे  ।

 विधेयक में  कुछ  दोष  भी
 इसका  प्रारूपण  बिल्कुल  दूसरे  ढंग  से  किया  जाना  चाहिये  था

 परिभाषाओं  क  विभिन्न  खण्ड  हैं  जबकि  उन्हें  एक  ही  खण्ड  में  रखा  जाना  चाहिये  था  |

 विधेयक  में  प्रमुख  एकक  दिये  गये  हैं  a  उसके  लिये  विभिन्न  खण्ड  बनायें  गये  हैं  ।  इनको  भी  एक

 साथ  रखकर  विधेयक  को  छोटा  बनाया  जा  सकता  था  |

 अंग्रेजी में
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 सबसे  बड़ी  कठिनाई  सहायक  एककों  के  नामों  के  निर्धारण  की  है  जिसे  नियम  बनाने  वाले  प्राधिकार

 ऊपर  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  का  प्रत्यायोजित  विधान  भारत  के  नागरिकों  की  समझ  में  हरसाना

 पे  नहीं  श्री  सकता  ।  इस  कारण  विधेयक  में  ही  सहायक  एककों  के  नाम  दिये  जाने  चाहिये  थे
 ।  नियम

 गुप्त  भी  नहीं  हैं  किन्तु  उनका  मालूम  करना  कठिन  है  ।

 महोदय :  नियम  संसद् के  सम्मुख  रख  दिये  जायेंगे  ।  संयुवत  समिति ने  एक  उप-खण्ड

 जिन  दिया  है  ।

 श्री  तेलकीौकर  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  साधारण  जनता  उनके  बारे  में  आसानी  से  नहीं  जान  सकेगी

 जबकि  संसद्  के  सदस्यों  के  लिये  ऐसी  बात  नहों  है  ।

 श्री  ले०  जोगेश्वर  सिंह  मणिपुर )
 :  यह  विधेयक  संसद  में  अरब  तक  पुरःस्थापित

 किये  गये  क्रान्तिकारी  विधेयको ंमे ंसे  है  ।  यद्यपि  aga  समिति  में  इस  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  किन्तु

 मुझे  भा शका  इस  बात  की  है  कि  इसे  oe 17  लता पुर्वक  किस  तरह  कार्यान्वित  किया  जा  सकेगा  ।  जब  तक  हम

 इस  देश  के  अनपढ  लोगों  को  इसको  प्रमख  विशेषताओं  से  अवगत  नहीं  करा  देते  तब  तक  aa  इस  विधेयक

 के  उद्देश्य  को  पूर्ति  में  संदेह  है  ।

 यदि  हम  इसे  सफल  बनाना  चाहते  हैं  तो  इस  परिवर्तन  का  सतत  प्रचार  करना  होगा  |  इस  बारे  में

 में  श्री  ही०  ना ०  मुकर्जी  चयन  का  समर्थन  करता  हुं  ।  इसका  प्र  चार  जहां-तहां  पर  इश्तहार

 लगाकर  कौर  वृत्त  चित्रों  के  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  को  लागू  करने  के  लिये
 श्वा

 से  दस  वर्ष  का  जो  समय  रखा  गया  है  ह  एक  क्रान्तिकारी

 ङ्घ  है  |  इसमें  प्रभी  बहुत  सी  जटिलताये ंहैं  ।  इत  कारण  हम  इस  बीच  कार्यक्रम aft  बना  लें  जो

 इस  बात  फे  लिये  तैयारी  कर  सके  |

 इस  कार्यक्रम  समित  में  विभिन्न  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  तथा  wea  प्रशासकीय  पदाधिकारी  शादी

 रखे  जायेंगे  ।  यह  समिति  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  नामों  शादी  की  जांच  करेगी  जिससे  वे  नाम  सरलता  से  उपन्

 जा  सकें  ।  समिति  से  यह  भी  कहा  जा  सकता है  कि  ag  इस  विषय  में  जांच  कर प्रतिवेदन प्रस्तुत  करे

 कि  क्या  इस  प्रकार  के  विधान  को  दप्  वर्षों  से  पड़ने  कार्यान्वित  किया  जा  सकेगा  |

 एक  सुझाव  दिया  गया  था  कि  जेकोस्लोवेकिया  शर  रूप  में  यह  कार्य  हो  चुका  है  इस  कारण  हमारे

 भी  पांच  वर्षों  में  ऐसा  करना  स
 सम्भव  हो  सकता  है

 ।  इस  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  उपर्युक्त
 दोनों

 देशों  की  हमारे  देश  से
 तुलना

 न  हीं  को  जा  सकता  क्योंकि  यहां  की  श्रमिक  तथा  सामाजिक

 परिस्थितियां  सर्वथा  भिन्न  हैं  ।  हमारे  देश में  शताब्दियों  से  अज्ञानता  फैली  हुई  है  ।  देश के  विभिन्न  भागों

 में  ही  बाट  तथा  माप  में  भ्रातृ  नहीं  है  अपितु  एक  ही  राज्य  के  विभिन्न  जिलों  में  विभिन्न  बाट  तथा  माप

 प्रचलित हैं  ।

 चाहे  जो  नाम  प्राणी  अपनायें  बड़े  नगरों  में  लागू  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  किन्तु

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  बारे  में  मुझे  बड़ी  शंका  है  क्योंकि  देश  की  अधिकांश  जनता  प्रभी  पिछड़ी हुई  एक

 मन  की  तोल  विभिन्न  स्थानों में  भिन्न-भिन्न  है
 ।

 रसरी  कठिनाई  यह  है  कि  बहुत  से  स्थानों  में  मिट्टी  के  तेल

 के  पीपे  के  माध्यम  द्वारा  वस्तु ग्र ों  कां  नादान-प्रदान  होता है  ।  बहुत  से  लोग  बाट  कौर  माप  के  बारे  में

 बहुत  ही  कम  जानते  हैं
 |  उस

 शादी  देशों  से  इस  सम्बन्ध  में  तुलना  नहीं  की  जा  सकती
 ।

 इस  बारे

 में  देश  की  सामाजिक  तथा  झ्राधिक  अवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  किया  जाना  चाहियें  |

 मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  किन्तु  माननीय  मंत्री  से  निवेदन
 करूंगा

 कि  वह  कार्यक्रम  समिति

 जिसके  बारे  में
 मैँ

 सुझाव  दे  चुका  हूं  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में  ।
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 ले०  जोगेश्वर  सिंह |

 इस  विधान  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  हमारा  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  होना  चाहिये  |  यह  कार्य  एकदम

 नहीं  किया  जा  इसकी  विभिन्न  श्रेणियां  हैं  ।  नाम  ऐसे  रखे  जाने  चाहियें  जो  सभी  लोग  समझ  सकें

 तथा  जन्य  देशों  के  लोगों  को  भी  उन्हें  समझने  में  ग्रा सानी  हो  मत  समान  स्तर  अपनाया  जाना  चाहियें

 जो  सारे  देश  में  लागू  किया  जा  सके  ।

 श्री  कामत  :  क्या  माननीय  मंत्री  उत्तर  देंगे  ?

 महोदय
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  लिये  घंटे  नियत  किये  गये  हैं
 ।

 कामत  :  खण्डवार  चर्चा  के  लिये  कितना  समय  नियत  किया  गया  है  ?

 सभापति  महोदय  :  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  इसके  लिये  सभी  पर्याप्त

 समय है  ।  हो  श्रच्युतन  |

 fat  श्रच्युतन  मैं  अ्रघिक  समय  नहीं  लूंगा  |

 महोदय
 :  माननीय सदस्य  बोलना  जारी  रखे ं।

 श्री  श्रच्युतन  :  मैं  माननीय  मंत्री  को  इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिये
 बधाई  देता

 मैं  भी  संयुक्त  समिति  का  एक  सदस्य  था  जिसमें  इसके  सिद्धान्त  के  बारे  में  किसी  ने  विवाद  नहीं  किया

 उन्नीसवीं  शताब्दी  के  प्रारम्भ  में  भी  हमारे  देवा  में  ददामिक  प्रणाली  को  अपनाने  का  विचार  किया

 गया  था  ।  न  केवल  राज्यों  में  ही  अपितु  गांवों  की  विभिन्न  बाज़ारों  में  ही  भिन्न-भिन्न  बाद  तथा  माप  की  दरें

 प्रचलित हैं  ।  इनमें  समानता लाने  की  आवश्यकता  अनुभव की  गई  |  संविधान के
 अन्तरगत  केन्द्रीय

 सरकार  बाट  तथा  माप  का  प्रमापीकरण  करने  के  लिये  सक्षम  है  जिसको  कार्यान्वित करना  राज्य  सरकारों

 का  काम  है  ।  इसी  कारण  इसको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  दस  वर्ष  की  अवधि  रखी  गई  नवीन  प्रणाली

 भ्र पना ने  में  समय  चाहिये  ।  इस  संक्रमण  काल  में  करोड़ों  रुपये  as  होंगे  ।  यह  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना

 का  प्रथम  वर्ष  है
 ।

 हम  देश  के  औद्योगीकरण  के  लिये  उद्यत  हैं  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि

 दस  वर्ष

 की  प्रविधि  बहुत  भ्रधघिक  है  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  है  ।  दूसरे  देशों  में  भी  y

 वर्ष  लगे  हैं  ।  हम  यह  उट्ठीं  कह  सकते  कि  इन  देशों  में  लोग  वैज्ञानिक  ढंग  से  नहीं  सोचते  हैं  नाव  वहां

 शीघ्रता  नहीं  थी  ।  संयुक्त  समिति  में  इन  सब  बातों  की  विवेचना  कर  दी  गई  है  ।

 नाम  के  सम्बन्ध  में  भी  विवाद  उठाया  गया  है  ।  इसके  लिये  एक  भाषा  चाहिये  ।  दक्षिण  भारत  के

 लोग  कहेंगे  कि  हिन्दी  ही  कयों  ग्रहण  की  जा  रही  है  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नामावलि  के  लिये  यह  सबसे  श्रमिक

 उपयुक्त  अवसर  है  ।  यहां  के  कुछ  व्यक्ति  श्री  लंका  जातें  हैं  छः  महीने  काम  करने  के  द  लौट  ०५

 श्री  लंका  में  दशमिक  प्रणाली  है  ।  उन्हें  MATA होगी  |  यदि  झाप  इस  नवीन  प्रणाली  को

 रेडियो  ग्राही  के  माध्यम  से  प्रचारित  करें  तो  लोग  इससे  परिचित  हो  जायेंगे  ।  मैं  तरन्त  राष्टीय

 नामों का  दृढ़  समर्थक हूं  ।  हमें  अपनी  भाषा  को  समृद्ध  करना  चाहिये  |  प्रन्त राष्टीय  नामों  को  सम्मान

 साथ  अपनाया जा  सकता  है

 बाजारों  कौर  मेलों  में  छोटे-छोटे  व्यापारी  प्रशिक्षित  लोगों  को  किस  तरह  ठगते  हैं  ।  लोहे

 के  बालों  के  बजाय  वह  पत्थर  के  बाट  काम  में  लेते  हैं  ।  गज  के  स्थान  पर  हाथ  से  कपड़ा  नापते  हैं  ।

 वर्तमान  विधेयक  में
 जो

 उपबन्ध  रखे  गये  हैं  वे  सबेरा  उपयुक्त  हैं  ।

 नियम
 भी  साधारण हैं  ।  राज्य  सरकारें  कुछ  नियम  बनायेंगी  ।  उन्हें  संसद  के  समक्ष  रखा

 जायेगा

 और  यदि  भ्रावश्यकता  हुई  तो  उनमें  संशोधन
 कर  दिये

 जायेंगे  ।

 मूल  wast  में ।
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 जहां हम  नये  उद्योगों  की  स्थापना  कर  रहे  वस् तुझ ों का  निर्यात  शौर  आयात  कर  रहे  है
 तो

 हमें  seit  ara  अवश्य  अपनाने  चाहिए
 |

 हमें  प्रगति  के  उच्चतम  चरण  पर  रहना  चाहिये
 |

 श्री  कामत  प्रजातंत्र  की  दुहाई  दे  रहे  हैं  ।  किन्तु  प्रजा  समाजवादी  क्या  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  साम्यवादियों

 से  सांठगांठ  कर  रखी  है  ।

 श्री  कामत  :  आप  प्रजातंत्र का  गला  घोंट  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रच्युतन  :  नहीं  ।  हम  इस  बात  के  लिये  प्रयत्नशील  हैं  कि  देश  में  समुचित  प्रजातांत्रिक

 सिद्धान्त  पल्लवित  हों  ।  मेरा  दृढ़  विश्वास  है  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नाम  अपनाये  जायें  ।  हमने  दशमिक  प्रणाली

 स्वीकार  कर  ली  है  |  जब  दोनों  प्रकार  के  सिक्के  बाजर  में  चलेंगे  तो  लोग  ५  प्रतीकों  अभ्यस्त  बना  लेंगे  ।

 देश  की  जनता  भले  हो  प्रशिक्षित  हो  किन्तु  वह  बुद्धिमान  है  शौर  उसमें  विषय  को  समझने  की  क्षमता  है  |
 ह

 में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  कौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इसे  यथाशीघ्र  ही  संविधि  पुस्तक  में

 रखा  जाये ।

 डा०  जयपुर  क्या  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  किसी  को  मतभेद  हो  सकता  है  ?

 भारत  में  ata  विविधतायें  वस्त्रों  भोजन  बाट  आर  नापों  बुद्धि  के  मापदण्ड  में  भ्रातृ  है  ।

 राज्यों  सें  १६  भिन्न-भिन्न  अधिनियम  हैं  ।  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  ही  यह  अधिनियम  रखा  जा

 रहा  है
 |

 प्रतिकाश  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  सरकार  इसे  किस  प्रकार  लागू  करती  मान  लीजिये

 श्री  कामत  का  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  हो  है  कि  मीटर  को  नया  गज  कहा  जाये  ।  यह  केवल  तीन  इंच

 ही  अधिक है  ।  हम  इस  विधेयक  को  पारित  कर  सकते  गांवों  कौर  जिलों में  ऐसा  होता  है  कि  ज्योंही

 इंस्पेक्टर साहब  हैं  व्यापारी  नये  गज  से  नापना  आरम्भ  कर  देता  है  भर  उनके  जातें  ही  फिर

 वही  पुराना  गज  काम  में  है  ।  ऐसा  ही  सेर  के  साथ  होता  है  ।  वर्तमान  विधेयक  अत्यन्त  वांछनीय  है  ॥

 इसमें  किसी  को  मतभेद  नहीं  हो  सकता  है  ।  परन्तु  इसकी  सफलता  सरकार  की  प्रभावपूर्ण

 व्यवस्था  पर  निर्भर  है  ।

 mie  प्रत्येक  व्यक्ति  साइकिल  शादी  से  परिचित  फिर

 संस्कृत  के  क्लिष्ट  ate  दुर्बोध  शब्द  से  क्या  लाभ  है  ।

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  कंठलगोट  |

 श्री  कामत  :  साइकिल-द्विचक्र  ।

 जयसूर्या  केवल  मंत्री  बनने  से  काम  नहीं  चलेगा ।  लोग  रेडियो 34 |
 '

 दाऊद  का  व्यवहार

 करते  हैं  ।

 परिवर्तन  से  थोड़ी  गड़बड़ी  अवश्य  यह  सच  है  किन्तु  यह  सब  इस  बात  पर  निरभर  है  कि  श्राप

 इस  नवीन  प्रणाली
 को  किस

 प्रकार
 प्रस्तुत  करते  हैं  ।  दस  किलोग्राम कहने  के  बजाय  नया  सेर  कहना  उचित

 है  ।
 जर्मनी  कौर  यूरोप  में  जब  वैज्ञानिक  शब्दों  को  लैटिन  से  दूसरी  भाषाओं  में  परिवर्तित  किया  गया  वह

 सब  सफलतापूर्वक  हो  गया
 |

 वहां  पर  यह  परिवर्तन  भाषा  के  विकास  की  कहानी  का  अंग  बन  गया  है  ।

 दुर्भाग्य  से  भारत  में  इस  प्रकार  का  स्वाभाविक  विकास  कहीं  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  इन  बातों  का  विधेयक

 के  उपबन्धों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  टेकचन्द  )  :
 बाटों  तथा  मापों  की  वर्तमान  स्थिति  से  बड़ी  गड़बड़ी  उत्पन्न

 हो  गई  है  ।
 इनके

 प्रमापीकरण  का  प्रयास
 स्तुत्य  है

 ।

 मूल  अंग्रेजी
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 {  श्री  टेकचंद  ]

 नये  बाट  तथा  माप  के  प्रचार  के  लिये  एक  सरकारी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  प्रलेख

 चित्रों  के  माध्यम  से  इनका  प्रचार  किया  जा  सकता  है  ।  विनती-टिप्पण  में  श्री  मुकर्जी ने  कहा  है
 कि  ईरान

 are  सीरिया  में  नवी न  व्यवस्था  तुरन्त  लागू  कर  दी  गई  |  फिलीपाइन  में  बीस  वर्ष  से  अधिक  नहीं  लगे  शर

 चेकोस्लोवाकिया  में  चार  वर्षों  में  यह  कार्य  हो  गया  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  विदेशी  शब्द

 नहीं  अपनायें  जायें  |  हमें  केवल  यही  देखना  है  कि  यह  विदेशी  नाम  उच्चारण  में  तो  कठिनाई  पैदा  नहीं
 करते

 हैं  ।  जब  किसी  शब्द  का  उच्चारण  सरल  एवं  सुबोध  है  तो  हमें  इतनी  असहिष्णुता  का  प्रदर्शन  नहीं  करना

 चाहिये  कि  इन  दादों  को  तिलांजलि  दे  दें  ।

 श्री  कामत  का  भाषण  सुन  कर  बड़ा  आश्चर्य  SAT  |  उन्होंने  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा  कारणों  को  तो

 तिलांजलि  दे  दी  ate  वही  पुराना  राग  झ्र ला पना  शुरू  कर  दिया  कि  लोगों  के  पास  पर्याप्त  वस्त्र  नहीं

 पर्याप्त  भोजन  नहीं  सरकार  नृशंस  है  ।

 सरकार  की  योजना  के  अ्रनुसार  एक  संक्रमण  अवधि  रखी  गई  है  जिसमें  नये  श्र  पुराने  दोनों  प्रकार

 के  बाट  तथा  माप  चलेंगे  |  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  कानूनगो  :  पूर्वे  वक्ताओं  ने  मेरे  कार्य  को  भ्रत्यन्त  सरल  बना  दिया है  |  विशेष  रूप  से  मैं

 यवादी  दल  के  उपनेता  का  विशेष  रूप  से  आभारी हुं  ।  उन्होंने  इस  योजना  को  सफलीभूत  करने  के  लिये

 कुछ  गम्भीर  प्रयासों  की  कौर  संकेत  किया  है  ।  डा०  जयसूर्या  ने  अत्यन्त  सारगर्भित  रूप  में  कहा  है  कि  विधेयक

 के  सिद्धान्त  wiz  प्रयोजन  के  बारे  में  को  मतभेद  नहीं  हो  सकता  |

 अब  हमें  इस  नवीन  प्रणाली  को  कार्यान्वित  करने  के  उपाय  पर  विचार  करना  2  ।  इसके  लिये  जो

 भारी  प्रयास  करने  १ १५ पड़  हम  उनसे  अवगत  हैं  ।  निश्चलता  तेजी  के  साथ  ढह  रही  है  ।  सम्भव  हैकि  इसकी

 गति  इतनी  तेज  नहों  ।  यह  बढ़  रही  यह  व्यवस्था  भी  इस  कार्य  में  सहायक

 सिद्ध  होगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  इस  विधेयक  की  झ्रविलम्बनीयता  अर  ऑ्रावश्यकता  पर  श्रावस्ती  की  है  ।

 उन्होंने  कहा  कि  जब  देश  में  अन्य  अनेक  समस्यायें  हैं  तो  फिर  इसे  ही  इतने  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  की  क्या

 झ्रावस्यकता  थी  |  इसका  उत्तर  वही  मेरी  पूरानी  बात  है  कि  हम  कृषि  सम्बन्धी  गतिहीन  श्रेय-व्यवस्था

 से  उठकर  प्रौद्योगिक  युग  की  शोर  भ्र ग्र सर  हो  रहे  हैं  ।  औद्योगीकरण  की  संवृद्धि  को  शीघ्र  सम्पन्न  करनें

 के  लिये  वर्तमान  व्यवस्था  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  यदि -  हमने  विलम्ब  किया  तो  हम  ब्रिटेन  की  भांति  ही

 विषाक्त  घेरे  में  फंस  जायेंगे  ।  इस  विषय  पर  ब्रिटिश  सरकार  के  आयोग  की  2EX?  की  एक  शरीयत  उपयोगी

 रिपोर्टे है
 ।  श्री ही०  ना ०  मुकर्जी ने  इसे  उद्घृत  किया है  ।  उस  रिपोर्टे  से  प्रतीत  होता  है  कि  ब्रिटेन में  इस

 प्रकार  की
 कार्यवाही  पहले  नहीं  की  गई  कौर  परिणामस्वरूप

 वे
 इसमें  इतना  फंस  गये  हैं  कि

 कब  बाहर  नहीं

 निकल  सकते  |

 गर्त  जो  सदस्य  बाहर  की  जनता  के  सन्देह  को  यहां  पर  व्यक्त  कर  रहे  हैं  उनसे  मेरा  निवेदन

 है  कि  हम  इस  कार्ये  में  शीघ्रता  नहीं कर  रहे  हैं  हमारा  विश्वास  है  कि  इस  व्यवस्था  से  देश  की  श्रमिक

 प्रगति  शीघ्र  होगी  |

 बहुत  से  सुझाव  प्रस्तुत  किये  गये  हैं
 ।

 हम  प्रचार  सम्बन्धी  काय॑
 की

 गहनता  से  परिचित  हैं  ।  हम  यह

 करेंगे  ।  इस  विधेयक  को  पारित  कर  देने  पर  सरकार  उन  सब  कार्यों को  स्वतंत्रतापूर्वक  कर  सकेगी जो  इसके

 लिये  आवश्यक  हूँ
 ।

 मैं  निवेदन  कर  दूं  कि  जब  तक  विधान  के  रूप  में  संसद्  ot  स्वीकृति नहीं  देती  है

 सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।

 ०७ अंग्रेजी  में  ।
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 संसद  द्वारा  भ्र नम ति  मिल  जानें  पर  हीਂ  हमारे  कार्य  की  प्रगति  झ्रांकी जा  सकती  है  ।  मेरा  विश्वास

 हूँ  कि  मेरे  उत्तराधिकारी  सदन  को  समय-समय पर  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी देते  रहेंगे  ।

 श्री  कामत :  a  स्वयं  कयों  नहीं  बताते
 ?

 श्री  ल०  ato  मिश्र  व  श्राप  ही  कयों  नहीं  बताते  ?
 हमारा  विश्वास

 है  यहां  पर  रहेंगे  ।

 श्री  कान नगों  :  भविष्य  सवेरा  श्रनिष्चित  है  ।

 श्री  कामत  :  लेकिन  आपका  नहीं  |

 श्री  ल०  ato  मिश्र
 :  विश्वास है  श्राप  यथावत्  रहेंगे  |

 श्री  कानूनगो
 :

 श्री  ही'०  ato  मुकर्जी  ने  प्र  कुछ  wer  सदस्यों  ने  क्रियान्विति  की  अवधि  के

 कमਂ  किये  जाने  पर  बहुत  जोर  दिया  मैंने  पहले  ही  कह  दिया है  कि  हम  ऐसा  करने के  लिये  भरसक

 प्रयत्न  करेंगे  |  किन्तु  केवल  इच्छा  प्रकट  करने  से  ही  फल  की  प्राप्ति  नहीं  हो  जाती  है  ।  इसीलिये  यह  अवधि

 हमने  जानबूझ  कर  निश्चित  की  है  ।  मैं  सदन  को  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  विशेषज्ञों के  एक  दल  ने  जिसने

 इस  मामले  की  सावधानी  से  जांच  की  १०  से  १४५  वर्ष  तक  की  wales  का  सुझाव  दिया  था
 |

 अन्य  देशों  के  उदाहरण  दिये  गये  हैं
 ।

 मैं  तो  वहां
 की

 स्थिति  को  नहीं  जानता  हूं
 ।  किन्तु इतना  जानता

 हूं  कि  भिन्न-भिन्न  देशों  में  स्थिति  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  है  ौर  यह  काम  कोई  नया

 नहीं  है  बल्कि  इस  की  एक  बड़ी  पृष्ठभूमि  अराज  भी  रत्ती  इरादी  प्रचलित  जिन  से  गड़बड़ी

 शर  भी  बढ़ती

 इसलिये  मेरा  उन  लोगों  से  जिन्हें  इसके  सम्बन्ध  में  श्रीलंका  निवेदन  है  परिवर्तन  में  शी  करता  करना

 ही  वास्तविक  बात  स्न्यथधा  ag  गति  नहीं  रहेगी  ।  मैं  यह  अनुभव  करता  किन्तु  सब  पहलुओं  को  ध्यान

 में
 रखते  हमें  निश्चित  समय-सारणी पर  कायम  रहना  कौर यदि  सरकार

 सदन  की

 इच्छा यें  इस  अवधि  से  पहले--चार  या  पांच  वर्षों  में--पूरी  कर  तभी  वह  कुछ  प्रशंसा  की  हकदार

 हो  सकती है  ।

 उदाहरण के  नक्शों  लीजिये  ।  राज  तक  भी  सारे  भारत  का  नक्शा  नहीं  बनाया  जा  सका

 ।  इसके  बड़े-बड़े  क्षेत्र ऐसे  हैं  जिनके  mil  नक्शे  नहीं  बनाये  गये  हैं  ।  सब  तकया  Ge  ब्रदर  मील

 आदि  के  आधार पर  हैं  ।  इन  सब  नक्शों पर  कंटर  रेखायें  खींची  गई  कुछ  ५  फट  के  कंटर  हें  क्  ६  फट

 के  साधारणतया हमारा  कार्यक्रम  VY  वर्षों  में  एक  बार  क्षेत्रीय  जांच  करके  नदियों  को  पूरा  करने  का

 है  ।  किन्तु
 इस

 गति  से  हम  अभी  तक  काम  को  पुरा  नहीं  कर  सके  हैं  ।  जब  सारा  नक्शा  बदलने के  लिये

 हमें  बहुत  से  क्षेत्र  कर्मी  कौर  प्रारूप  (  ड्राप्ट्समैन  )  चाहियें  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  सं क्रम नका लीन  अवधि

 के  हम  वर्तमान  निकायों  के  लिये  परिवर्तन  तालिकायें  बना  सकते  हैँ  ।  किन्तु  जहां  तक  केंद्रों  का  सम्बन्ध

 हमें  कुछ  समय  तक  उन्हें  बसे  ही  रखना  क्योंकि हम  भ्रान्ति  नहीं  हमारे  नक्शे  शद्ध

 होने  चाहियें  ।  पहाड़ों  पर  चढ़ने  सैनिकों  शर  सर्वेक्षणों  को  हमारे  मल  नक्शों  पर  निर्भर  करना

 पड़ता है  |

 दूसरी  समस्या  गौण
 a

 कामचलाऊ  प्रमापों  के  निर्माण  के  बारे  में  है  ।  हम  निश्चय  ही  समस्त

 संभाव्यता ओं  पर  विचार  कर  रहे  किन्तु  इसकी  कुछ  सीमायें  हैं  ।  उदाहरण  के  प्राथमिक  कौर  गौण

 के  मामले  में  हमें  meats  स्तर  की  शुद्धता
 की

 काम  चलाऊ  प्रमाणों  के  मामले  में

 मूल  sat
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 [ at  कानूनगो

 हम  उन्हें  कुछ  ढीला  कर  सकतें  हैं  ।  दो  जो  इतनी  शुद्धता  की  व्यवस्था  कर  सकते  टकसाल  और

 युद्ध-सामग्री  का  रखाने  हैं  ।  निस्संदेह  युद्ध-तामीरी  का  रखाने  भ्र पनी  क्षमता  का  अधिकतम  प्रयोग  करने  का

 प्रयत्न  कर  रहे  किन्तु  मैं  निश्चित  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  केवल  इसी  कार्य  से  फालतू  कर्मचारियों  को

 काम  देने  की  समस्या  हल  नहीं  हो  सकेगी  ।

 फिर  मुझे  सालूम  gar  है  कि  युद्ध-सामग्री  कारखानों  में  लम्बाई  कौर  माप  के  प्रमाप  तैयार  करने

 के  लिये  नई  मशीनें  कौर  सामान  प्राप्त  करना  पड़ेगा  ।  ये  समस्यायें  यह  चुनौतियां हमें  किसी  नः

 किसी  तरह  इन्हें  हल  करना  है  प्रौढ़  हम  इन्हें  हल  करेंगे  ।

 पहले  ने  क्रियान्विति  के  बारे  में  संदेह  प्रकट  किये  क्योंकि  संविधान  के  अनुसार  इसकी

 कार्यान्वित  का  उत्तरदायित्व  राज्यों  पर  है  ।  सौभाग्य  से  समस्त  राज्यों  ने  इस  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  |
 क

 करने  की  सब  सहमत  सम्मति  प्रकट  की  किन्तु  मैं  उनकी  कठिनाइयों  को  भ्रच्छी  तरह  जानता  हूं  ।

 पहली  कठिनाई  कर्मचारियों की  कमी  है  ।  जैसा  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  एक  या  दो  राज्यों को

 छोड़  इस  कार्य  के  लिये  ग्रपेक्षित  प्रशिक्षित  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।  फिर  हमारे  पासਂ  नियन्त्रित  मंडियां  नहीं

 हैं  ।  विधान  हैं  किन्तु  कुछ  स्थानों  के  कहीं  भी  नियन्त्रित  मंडियां  नहीं  हैं  ।  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध

 हमें  तीन  या  चार  श्रेणियों के  कर्मचारियों की  आवश्यकता  सब  से  नीचे  उनके  ऊपर

 पर्यवेक्षक  कर्मचारी  सबसे  ऊपर  प्रशिक्षित  जो  इस  कार्यक्रम  के  लिये  प्राथमिक  मार्गदर्शन

 का  काम  करेंगे  |  फिर  हमें  बहुत  से  प्रशासकों  की  भी  झ्ावस्यकता  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  इस  प्रकार  को

 कर्मचारियों  को  भरती  करके  उसे  प्रशिक्षित  करना  है  ।  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  wet  वित्त  का  प्रशन

 है  lot  मैं  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  इन  कठिनाइयों पर  काबू  पाने  के  लिये हम  दृढ़  प्रतिज्ञ हैं
 ate

 अवश्य ही  कोई  तरीका  निकालेंगे  क्योंकि  हमारा  इरादा  पक्का  हैदर  इसलिये  कोई  न  कोई  साधन

 निकल ही  करायेगा  ।  विधेयक  के  पारित  होतें  ही  हम  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  बुलाने  की

 शा  करते  जिसमें  इस  बात  की  व्यवस्था  की  जायेगी  कि  इस  कार्यक्रम को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  कया  तरीक़  हो  सकते  हैं  ।

 इस  हम  कुछ  प्रारम्भिक कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  मैं  हम  से  कह  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार
 केਂ

 विभिन्न  प्रशासनिक  मंत्रालयों  ने  कहकर  राज्यों  ने  बहुत  उत्साह  दिखाया  है  ।  शिक्षा  सम्बन्धी  प्रशिक्षण  के

 मामले  में  हम  पूर्णतया  अनुभव  करते  हैँ  कि  कार्यक्रम  प्राथमिक  कक्षाश्रों  से  शुरू  किया  जाना

 क्योंकि  रखने  वाली  पीढ़ी  ही  इस  दशमिक  प्रणाली  से  लाभ  उठायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  मुझे  डा
 ०  जियाउद्दीन

 का  वह  भाषण  याद  जाता  जो  उन्होंने  पुरानी  केन्द्रीय  विधान  सभा  में  दिया  था  ।  इसी  प्रकार  के  एक

 विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  उन्होंने  यह  सिद्ध  किया  था  कि  अंकगणित  में  बलूचों  का  परिश्रम  ara  से
 भी

 कम  हो  जायेगा  ।
 मैं  इस  बात  को  भ्रमणी  तरह  से  अनुभव  करता  हूं  कि  लाखों  प्राथमिक  स्कूलों  तक  पहुंचने

 में  हमें  कितनी  कठिनाई  होगी  are  कितना  समय  लगेगा  ।  प्रारम्भ  के  रूप  मुझे  बताया  गया  है  कि  शिक्षा

 मंत्रालय एक  पुस्तिका  तैयार  कर  रहा है  जो  इस  प्रणाली को  '  जारी  करने  में
 भ्रध्यापकों

 ौर  पाद्य

 पुस्तकें  लिखने  वाले  का  मार्गदर्शन  करेगी
 |

 मैं  सदन  को  भ्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  इस  प्रयत्न
 में

 वर्तमान

 या  नई  स्थापित होने  वाली  किसी  भी  स्वयं  सेवी  संस्था  से  पूरी  सहायता  ली  क्योंकि यह  राष्ट्रीय

 प्रयास  केवल  सरकारी  भ्र भि करण  द्वारा  ही  शीघ्र  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 यह  बताया  गया  है  कि  कुछ  विशेषतया  खण्ड  ५,  ६  कौर  ८,  अ्रनावश्यक  हैं  ।  यह  भी

 दिया  गया  कि  शौर  परिभाषा यें  भी  रखी  जानी  चाहियें  थीं  ।  श्री  तेलकीकंर  ने  कहा  कि  सभी  परिभाषायें

 खण्ड  २  के
 भ्रातृ

 पानी  चाहियें  |  यह  विधेयक  मुख्यतया  बाटों  श्र  मापों  के  सम्बन्ध  में  है  किन्तु  हमने

 विद्युत-धारा  कौर  प्रकाश  की  तीव्रता  की  परिभाषा  भी  कर  दी  है  ।  इन  तीनों  को  श्रलग-अ्रलग
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 खण्डों में  रखा  गया  ताकि  इनमें  परस्पर  भेद  किया  जा  सके  ।  इन  मामलों  के  लिये  हम  पहली  बार

 अमाप  निर्धारित  कर  रहे  हैं  ।  सोहम  भ्र ौर  जैसी  सहायक  बातें  अत्यावश्यक नहीं  हैं  ।  जब

 झावइ्यकता  पड़ेगी  तो  हमें  श्रावव्यक  विधान  प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  |

 इस  सम्बन्ध  मैं  श्री  मुकर्जी  के  सुझावों  से  पुर्णतया  सहमत  हुं  कि  इन  प्राविधिक

 मामलों  को  एक  वैज्ञानिक  ऑ्रायोग  जैसी  प्रविधिक  संस्था  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  कौर

 उसे  इन  प्रस्थापनाश्ों  शादी  की  आ्रावश्यकताओओं  के  बारे  में  संसद  को  परामर्श  देना  चाहिये  |  फिलहाल

 जो  भी  प्रमाप  निर्धारित किये  गये  वे  उपयोगी  सिद्ध  होंगे  और  वे  कामचलाऊ  तौर  प्रावश्यक  हैं  ।  देश  में

 टेक्नोलोजी  के  विकास  कौर  औद्योगिक  उपक्रम  ste  प्रगति  के  साथ-साथ  हमें  निश्चय  ही  कौर

 प्रतीक  परिभाषा ग्र ों  ak  विधानों  की  श्रावस्यकता  किन्तु  फिलहाल  हमें  इसे  सफल

 बनाना  चाहियें  ॥

 मित्रों  ने  हमें  बताया  है  कि  इसके  लिये  कितने  अ्रधिक  शिक्षात्मक  प्रचार  की  श्रावव्यकता  होगी  ।

 श्री  कामत  ने  झपने  अनुभव  से  बताया  है  कि  सिक्कों  के  बारे  में  पर्याप्त  प्रचार  नहीं  किया  गया  है  (  झन्तर्बाधिा  )  ।

 हमारे  जेसे  लोकतन्त्रात्मक  देश  में  हमें  नई  बातों  के  प्रचार  के  लिये  जनता  भ्रौर  सरकार  के  शिक्षात्मक  प्रचार

 के  क्षेत्र में  किये  गये  प्रयत्नों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।  मैँ  बताना  चाहता  हुं--कि  श्री  कामत  प्रस  के

 बारे में  चाहें कुछ  भी  पुस्तिकाओं  शादी  को  स्वीकार  कराना सरल  नहीं  है  ।  मैं  प्यार  अनुभव से

 कह  सकता  हूं  कि  भारत  के  प्रमुख  समाचार  कोई  प्रचार  सामग्री  स्वीकार  करने  से  पहले यह  देखते हैं

 कि  वह  पूर्ण  रूप  से  शुद्ध  प्र  भ्रत्यावश्यक  हो  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रकट  की  है  कि  संक्रमण  काल  में  कुछ  धोखेबाजी  ठगी

 होगी
 ।
 मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  ऐसा  बिल्कुल  नहीं  किन्तु  मैं  यह  कह  सकता हूं  कि  बाटों  शौर

 मापों  की  जांच  की  व्यवस्था  किये  जाने  के  बाद  धोखेबाजी  प्रौर  ठगी  की  संभावनायें  इस  समय  की  अपेक्षा

 बहुत  कम  हो  जायेगी ।

 श्री  तें लकी कर  ने  कहा
 कि

 कार्यक्रम  में  विधान  को  बहुत  झ्रधघिक  स्थान  दिया  गया  है  ।

 स्पष्टतया वह  खण्ड  १२  का  निर्देश  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  केवल  इतना  ही  निवेदन  है  कि  मेरे  विचार  में  सारी

 प्रणाली  ऐसी  है  कि  बाटों  और  मापों  की  गौण  बाटों  शर  मापों  की  परिभाषा  श्राप  उससे  अ्रच्छी  नहीं

 कर  सकते  जो  हमने  खण्ड  १२  में  की  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि

 केन्द्रीय  सरकारी  सूचनापत्र  में  प्र धि सूचना  प्रकाशित  धाराओं  ३  झ्र ौर  ४

 और  धाराओं €  से  ११  में  उल्लिखित  बालों  तथा  माप  के  एककों  के  सम्बन्ध में  इन  बालों

 तथा  मापों के  परिमाण  तथा  नाम  घोषणा इस  अधिनियम के  अन्तर्गत  कर  सकती  है  ।

 परन्तु ऐसा  कोई  भी  गौण  एकक  ऐसे  किसी भी  एकक  का  दस  का  पूर्णांक

 श्र  होगा  15.0

 मेरे  विचार  में  खण्ड ५२  के  द्वारा  सरकार  का  स्वविवेक  बहुत  कुछ  सीमित  कर  दिया  गया  है  प्रत्येक

 एकक  १०  का  गुणक  होना  चाहिये  गौर  वह  १०  के  गुणों से  fsa  नहीं हो  सकता  है  ।  मेरे  विचार

 से  संसद्  द्वारा  विधान  बनाने  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  अ्रधिसूचनाशओओं  को

 रहती  रूप  दिये  जाने  से  इन  प्रारूप  अधिसूचनाओं  को  सभा-पटल  पर  रखा  ताकि  संसद

 सदस्य  उनकी  झ्रालोचना  कर  सकें  ।  कुछ  भी  जनमत  ज्ञात  किया  जाना  है  भ्र ौर  उस  पर  विचार  किया

 जाना है

 मुझे  नामों  सम्बन्धी  खण्डों  की  चर्चा  करने  की  झ्रावश्यकता
 नहीं  है

 |  मेरे
 शा प पुर्वेवक्ताओं के ० ल

 द्वारा  इन

 यर  सविस्तार  चर्चा  की  जा  चुकी है  दौर  मुझ  से  अधिक  ग्रच्छी  ने  चर्चा  की  है  ।  मैं  केवल  इतना



 Gyo  बाट  तथा  माप  प्रमापीकरण  विधेयक  ८  PEXS

 [  श्री  कानूनगो  ]

 कहना  चाहता  हूं  कि  नये  शब्द  गढ़ने  की  यदि  उन  शब्दों  का  प्रयोग  किया  जो  संसार  के

 एक  बड़े  भाग  में  प्रचलित  हैं  कौर  जो  बोलने  में  इतने  सरल हैं
 कि  वे  हमारी  बहुत-सी  arena  में

 प्रचेलित  हो  जायेंगे  तो  अधिक  अच्छा  होगा  ।  संभव  है  कि  किलोग्राम  या  मीटर  जसे  शब्द  एक  काश्मीरी

 या  मलयाली  द्वारा  भिन्न-भिन्न  तरीकों  से  बोले  किन्तु  मूल  शब्द  को  समझना  सदैव  सम्भव  होगा  ।

 मेरा  काम  बहुत  रुचिकर  रहा  है  ।  तरन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  में  कुछ  शाब्दिक

 अशुद्धियाँ  जो
 ठीक  कर  ली  जायें  |

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ६,  १३  और  १४  में  शब्द  के  हिज्जे  ठीक  कर  लिये  जायें  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  ३४  में  [  को” ] निकाल |  निकाल  दिया  जाये  ।

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २४  में
 ty

 ofਂ  [  ह को  प्रभारी  ]  के  स्थान  पर  a  [  |  पढ़िये  ।

 सभापति  महोदय  :  इन्हें  कार्यालय  द्वारा  ठीक  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  कानूनगो  :  आपकी  अ्रतुमति  से  मैं  एक  संशोधन  खण्डवार  विचार  के  समय  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  :

 प्रणाली  पर  आधारित  बालों  तथा  मापों  के  मान  स्थापित  करने  वाले
 विधेयक

 पर

 ayes  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड २  से  ६  तक

 महोदय  :  खण्ड  २  से  ६  तक  के  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन  नहीं
 है

 ।  मैं  उन्हें  मतदान  के

 लिये  प्रस्तुत करता  हुं  ।  प्रदान  यह  है  कि  :

 हि ख ए ध्न्  २  से  ६  विधेयक  का  अंग  परत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २  से  ६  विधेयक  में  जोड़  fea  गये  ।

 खण्ड  \9-——dA TATA  का  क्रम

 श्री  कानूनगो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  ७

 ta
 र्स ‘centigrade  scaleਂ  [  बिग्रेड  ]  के  बाद  ये  wee  known

 as  celsiusਂ  [  अन्यथा  सेल्सियस  कहा  जाता  हैਂ  ]
 रखे  जायें  ।

 सुरेश  चन्द्र  :  यह  किस  भाषा  का  है  ?

 सभापति  महोदय  :  seq  यह  है  कि  पृष्ठ  पंक्ति  ७

 scaleਂ  [  रह  ]  के  बाद  ये  शब्द  known

 as  celsiusਂ  [  भ्र न्य था  सेल्सियस  कहा  जाता  हैਂ  ]  रखे  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  21.0  ।

 सभापति  महोदय  :  met  यह  है  कि

 ७,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बनने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 ee
 खण्ड  ७,  संशोधित

 रूप
 विधेयक  में  जोड़

 दिया
 गया ।

 wat  में  ।
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 खण्ड ८  से  १८

 महोदय
 :

 wa  में  मैं  खण्ड
 ८

 से
 १८

 तक  को
 प्रौर

 दो  अनुसूचियों को
 मतदान

 के

 लिये  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 शरन  यह
 है  कि द

 ८  से  १८  विधेयक  का  बने

 श्री  कामत
 :

 मैं  चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय  सदन
 को  यह  बतायें

 कि  ये  नियम  कब  तक  बन  जायेंगे
 '
 चाहती है  ? ताकि  हम  जान  सकें  कि  सरकार  इस  विधेयक  को  कितनी  जल्दी  क्रियान्वित

 खण्ड  १४  के  बारे  मुझे  आशा है  कि  पुराने  पैसे  के  प्रचलन
 के  बन्द  होने

 से  पहले  नया  पैसा  कौर

 पुराना  पैसा  कुछ  वर्षों  तक  साथ-साथ  चलते  रहेंगे  |

 प्रामाणिक  बाटों  कौर  मापों  के  बारे  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  नये  बाट  कौर  माप  भी  पुराने

 बाटों  alt  मापों  के  साथ  काम  में  लाये  जाते  रहेंगे
 ?

 यदि  पुराने  बाटों  के  साथ-साथ  नये  बाटों  का  प्रयोग  होना  है  तो  चालू  प्रणाली  में  एकरूपता  लाने

 के  लिये  सरकार  को  निरीक्षण  व्यवस्था  को  कठोर  करना  होगा  ।  यदि  अभी  भी  माप  कौर  तौल  के  बाट  पुराने

 बालों  क॑  साथ-साथ  चालू  रहेंगे  तो  इसमें  बड़ी  गड़बड़ी  होगी  कौर  सरकार  इसमें  कसे  एकरूपता  ला  THAT  |

 महोदय  :  यह  अभिप्राय  नहीं  है  ।

 श्री  कामत :  तो  इसे  स्पष्ट  कर  दिया  जायें  ।  सिक्कों  में  तो  एकरूपता है  १२  पाई  प्लोर  १६

 साथ  ही  श्री  एक  ौर  नया  पैसाਂ  वाली  एकरूप  पद्धति  लागू  की  जा  रही  है  ।  इससे  देश  की  जनता  को  काफी

 परेशानी  होगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  स्पष्ट  करें  ।

 श्री  कानूनगो  :  पहली  बात  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  मैं  कोई  निश्चित  समय  तो  नहीं  बता

 परन्तु  यह  अवधि  राज्य  विधान  मण्डलों  के  परामर्श  पर  निर्भर  होगो  कौर  तब  नियम  अगली  संसद्

 के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिये  जायेंगे  ।

 संक्रमण  काल  के  विधि  अनुसार  अधिक  से  अधिक  तीन  वर्ष  तक  दोनों  पद्धतियों  के  चालू  रहने

 की  व्यवस्था  है  ।  इस  मामले  को  कठिनाइयों  को  हम  पुर्णतया  समझते  तौर  इस  सम्बन्ध  में  कदाचार  को

 रोकने
 का  पूरा  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।  यह  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  इसका  निर्णय  राज्य  सरकारों

 से  परामर्श  करके  ही  किया  जायेगा  क्योंकि  इसका  प्रशासन  तो  उनके  ही  हाथ  में  होंगा  ।  बाद  में  इस

 संक्रमण  काल  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  कया  कुछ  किया  जायेगा  इसकी  माननीय

 सदस्यों  को  पुरी  सुचना  दे  दो  जायेंगी  ।  यह  बहुत  कुछ  उस  नियन्त्रण  ale  दण्ड  पर  निर्भर

 होगा  जिसकी  व्यवस्था  राज्य  अ्रधिनियमों  में  की  जायेगी  ।

 श्री  कामत  :  यह  तो  ठीक
 हैकि

 दोनों  प्रणालियां  एक  साथ  परन्तु  अरब  तो  कोई  भी  पद्धति

 नहीं है  ।

 1  श्री  कानूनगो  :  विधिक  रूप  से  तो  एक  ही  प्रणाली  है  यद्यपि  श्राज  वह  लागू  नहीं  की  गई  है  ।

 आजकल  बंगाल  का  बहुत  से  स्थानों  पर  कानूनन  प्रमाणिक  माना  जाता  है  ।  परन्तु  कोई

 न  होने  के  कारण  उसे  लागू  नहों  किया  जा  रहा  है  ।  जो  भी  व्यवस्था  की  जायेगी  उसकी  इसी  भ
 बागा
 ह  रानों है  कि  बिना  किसी  प्रकार  को  गड़बड़ी

 के
 पद्धति

 का  स्थान  नई
 पद्धति  ले  ले  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  कामत  :  माननीय  मंत्री  यह  स्वीकार  करते हैं  कि  एकरूपता  लाने  के  लिये  अभी  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  सरकार  गत  दस  वर्षों  में  यह  भी  नहीं  कर  सकी  है  ।  नयी  पद्धति  को  अ्रपनाने  से  पुर्व  पुरानी  पद्धति

 का  क्या  होगा

 श्री  कानूनगो
 :

 नयी  पद्धति को
 सीधे  ही  लागू  करना  सरल  नयी  पद्धति  के  लागू  करने  से

 पुरानी  पद्धति  समाप्त  हो  जायेगी  ।  संक्रमण  अवधि  को  कम  से  कम  किया  जायेगा  |

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  सरकार  जिस  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करना  चाहती  है  क्या

 उसके  सम्पन्न  होने  से  पहले उस  पर  सदन  में  चर्चा  करने  का  अवसर  क्योंकि  सन्  Rees  में

 भारतीय  मानक  संस्था की  एक  भार  कौर  माप  उपसमिति  ने  एक  रिपोर्ट  दी  थी  प्रौढ़  इसके  लिये

 त्रिस्तरीय  waft  निर्धारित  की  गई  जिसमें  कम  से  कम  ११  त्यौरी  भ्रमित से  भ्रमित १५  वर्ष  की

 अवधि  थी  ।  पहली  अवधि  में  नयी  ate  पुरानी  पद्धति  को  साथ-साथ  चलना  था  ।  तो  क्या  अब  इस

 क्रमबद्ध  कार्यक्रम  पर  विस्तार
 से

 चर्चा  करने  का  अवसर  संसद्
 को  प्राप्त  होगा ?

 श्री  कानूनगो
 :

 में  इतना  ही  कह  सकता हूं  कि  मेरा  उत्तराधिकारी ही  इसे  करेगा  ।  संसद् में

 इसकी  चर्चा  होनी  तो  झावइ्यक  है  ।  हमें  ara  है  कि  हम  उस  व्यवस्था  को  पूर्ण  कर  सकेंगे  जिसके  द्वारा

 संसद्  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  प्रगति  के  साथ  सावधिक  सम्पर्क  बनाये  रख  सके  ।  यह व्यवस्था भी  राज्य

 सरकारों  की  मंत्रणा  पर  निर्भर  होगी  ।

 महोदय  :  मेरे  विचार  से  वर्तमान  बाटों  ale  मापों  को  तीन  वर्ष  से  अधिक  चालू  नहीं

 रहने दिया  जायेगा  ।  विधेयक  में  समय-सीमा दे  दी  गई  है  ।  यह  सरकार  पर  निर्भर  नहीं  होगी  |

 की  खण्ड  ८  से  १८  विधेयक  का  अंग  बनें  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड
 ८

 से
 १८

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 प्रथम  अनुसूची  कौर  द्वितीय  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गयीं  ।

 खण्ड १

 सभापति  महोदय
 :

 aa  मैं  विधेयक  का  अधिनियमन सूत्र  शौर  खण्ड  १  को  मतदान के

 लिये  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 pat  कामत
 :  खण्ड  १  के  उपखण्ड  (२)  में  कहा  गया  है  कि  यह  अधिनियम  जम्मू  कौर

 काश्मीर

 राज्य
 के  प्रात रिक्त  सारे  भारत  पर  लागू  होगा

 ।
 अरब  तो  भारत  से  जम्मू  शर  काश्मीर  राज्य  के  विलय

 मामला  झर  भी  प्रगति  कर  गया  है  पौर  हाल  ही  में  उसने  अपना  संविधान  भी  बनाया  है  ।

 प्रौर  वैधानिक  तौर  पर  शेष  भारत  के  साथ  विलय  हो  जाने  के  सम्बन्ध  में  भी  पग  उठायें

 जा
 रहे  हैं

 ।
 इसलिये  इस  बात  को  प्रत्येक  विधेयक  में  क्यों  रखा  जाता  है

 ।
 में  समझता  हूं  प्रत्येक  विधान

 इस  प्रकार  का  उपबन्ध  रखने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  महत्वपूर्ण  संविधानिक  श्रयवा  राजनी  तिक

 से  सम्बन्धित  विधानों में  यदि  श्रावक  हो  तो  इसे  रखा  जा  सकता  है  ।  काइमीर के के  प्रधान

 मंत्री  ने  सार्वजनिक  तौर  पर  विलय
 की

 घोषणा  कर  दी  है  ।  कई  एक  संविधानिक  उपबन्ध उक्त  राज्य  में

 लागू कर  भी दिये गये  हैं
 ।

 व्यवहारिक  रूप  से  वह  भारत  का  ही  एक  अंग  है
 ।

 परन्तु  सरकार  प्रत्येक  मामले  में
 संविधान  की  घारा  ३७०  औरस नच सन्  REYY

 के  राष्ट्रपति  के
 की

 चर्चा  करके  एक  बहाना  बना
 देती

 2 |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सरकार  को  किन्हीं  विशेष  विषयों  से  सम्बन्धित  किसी  प्रकार  की  प्रस्थापनाझों  को  लागू  करने  से  पूर्व  राज्य

 सर्कार
 से

 परामर्श  करना  site  यदि  वह  न  माने  तो  उसका  कारण  पूछना  चाहिये  ।  जब  विलय

 हो  चुका  है  तो  प्रत्येक  बात  के  लिये  राज्य-सरकार  पर  पराश्रित  नहीं  रहना  चाहिये  ।

 समय  गया  है  कि  काश्मीर  का  प्रधान  मंत्री  प्रिये  आपको  मुख्य  मंत्री  उक्त

 राज्य
 का  प्रबन्ध  वैदेशिक  कायें  मंत्रालय  के  अधीन  न  होकर  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  वाधीन  ही  हो  |

 शायद  मंत्री  महोदय  उसका  उत्तर  न  दे  सकें  |  इसका  उत्तर  केवल  प्रधान  मंत्री  कौर  गृह-कार्य  मंत्री

 दे  सकते  हैं
 ।

 परन्तु  ani  से  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाय  कि  जब  भी  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  कियां  जाये
 तो

 हमें  यह  बता  दिया  जाये
 कि

 उसे  जम्मू  कौर  काश्मीर  राज्य  पर  क्यों  लागू  नहीं
 किया जा  रहा  र

 मामले  पर
 गरिमा

 करने  पर  जम्मू  और  काश्मीर  सरकार  ने  उसे  ईस्वी  कार  करने  के  क्या  कारण  बतायें
 ale

 क्या  सरकार  की  दृष्टि  में  वे  कारण  ठीक  हैं  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  मैं  कहुंगा  कि  विलय
 की

 सब  बातें  मज़ाक  हैं  कौर  जम्मू  म्यार  काश्मीर  राज्य  भारत  में  नहीं  प्रत्युत  भारत  जम्मू  प्रौढ़  काश्मीर

 राज्य  में  विलय  हो  रहा  है
 |  सदन  को  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  यदि  कोई  उपयुक्त  प्रौढ़

 विशेष  कारण
 न

 हो  तो  प्रत्येक  विधान  जम्मू  aire  काश्मीर  पर  लागू  होना  चाहिये  ।

 श्री  कानूनगो  उनके  का  उत्तर  उनके  भाषण  में  ही  a  गया  परन्तु मैं  उनका  सुझाव

 उचित  व्यक्तियों  तक  पहुंचा

 सभापति  सहो दय  प्रश्न यह  है

 खण्ड  १  विधेयक  का  aa  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  १  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 pat  कानूनगो  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  4.0

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सड़क  परिवहन  निगम  विधेयक

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  म  प्रस्ताव  करता

 सड़क  परिवहन  निगम  १९४५०  में  संसाधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ी  a

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  कि
 बहुत  से  राज्यों  ने  गत  कुछ  वर्षों  में  सड़क  परिवहन  का

 राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  है
 ।

 यह  राष्ट्रीयकृत  सड़क  परिवहन  सेवायें  या
 तो

 विभागीय
 रूप  से

 चलाई  जा
 रही  हैं  अथवा  ऐसे  निगमों द्वारा  चलाई  जा  रहो  हैं  जो  कि  सड़क  परिवहन  vey.  के  अन्तर्गत
 बनाये गये  हैं  ।  कुछ  वर्ष

 &

 भारत  सरकार  ने
 ने  यह हू  निर्णय  किया  कि  रेल-सड़क  समन्वय  के  लिये ene

 मूल  waist में
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 [  श्री  झ्लगेदन |

 यह  शझ्रावश्यक  था
 कि

 इन  राष्ट्रीयकृत  सेवाश्रों को ऐ को  ऐसे
 परिचित  सार्वजनिक

 निगमों  द्वारा  चलाया  जायें

 जिनमें  राज्य  रेलवे  कौर  जहां  भी  संभव  निजी  चालकों के  झा धिक  हित  हो  सकते हों

 संविधान  के  अनसार  निगम  के  बनाये  जाने  wit  कृत्यों  से  सम्बन्धित  औपचारिकताओं  को

 केन्द्रीय  विधान  द्वारा  परिभाषित  किया  जाना  श्राव्य  है  ।  सड़क  परिवहन  निगम  geXo

 द्वारा  एसा  किया  गया  था  |

 इस  सड़क  परिवहन  निगम  R&Yo  के  भ्रन्तगंत  चार  सड़क  परिवहन  निगम  स्थापित

 किये  गये  हैं  ।  इनका  उद्देश्य  सम्बद्ध  राज्यों  में  प्रच्छी  प्रौढ़  सस्ती  परिवहन  पद्धति  की  व्यवस्था  करना  है
 ।

 ये
 बम्बई  राज्य  सड़क  परिवहन  कच्छ  राज्य  परिवहन  सौराष्ट्र राज्य  सड़क  परिवहन

 निगम
 att

 पेप्सू  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम
 ।

 राज्य  पुनर्गठन  afar  PERE  के  नन् तगत  राज्यों
 क

 पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  यह  ज्ञात  हुमा  कि  जबकि  बम्बई  सड़क  परिवहन  तीन  विभिन्न  राज्यों  अर्थात

 मैसूर  कौर  राजस्थान  में  काम  करना  था  तो  १  RPeyt  से  बम्बई  राज्य  में
 एक

 से

 अधिक  निगम  कार्य  कर  रहे  थे  |

 राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम की  धारा  Rog  के  अ्रन्तगत  वर्तमान  सड़क  परिवहन  निगम
 उन

 स्थानों  पर  जहां  वे  इस  तिथि  से  पहले  काम  कर रह ेथे  १  REX  से  उन  निदेशकों  के  अन्तर्गत  जो

 केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  कर  सकते  थे  ।  राज्य-सरकारों के  कहने  पर  इन  परिनियत

 निगमों
 के

 सम्बन्ध  में
 यह  व्यवस्था  कर  दी  गयी  थी  |  परन्तु  बम्बई  कौर  मैसूर  राज्यों  की  से  यह  कहा

 गया  था  कि  एक  राज्य  परिवहन  निगम  के  किसी  ऐसे  भाग  में  जो  राज्य  की  सीमा  से  बाहर  हो  कार्य  करने

 से  या  किसी  राज्य  में  एक  से  धिक  निगमों  के  चलने  से  प्रशासकीय  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  सकती  थीं  ।

 इस  कारण यह  सुझाव  दिया  गया  कि  सड़क  परिवहन  १९४५०  को  संशोधित  करके  उन

 राज्यों  के  पुनर्गठन  के  अनुसार  सड़क  परिवहन  निगमों  को  पुनर्गठित  कर  लिया  जाय
 |

 यह  बताया  गया
 इससे  बम्बई  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  का  पुनर्गठन  किया  जा  सकेगा  कौर  उस  निगम  की  आस्तियों

 कौर  दायित्वों  के  समुचित  wart  को  मंसूर  कौर  राजस्थान  के  नये  राज्यों  को  हस्तान्तरित  किया  जा

 सकेगा  |  कंवल  तभी  कच्छ  कौर  सौ राष्ट्र  निगमों  को  बम्बई  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  के  साथ  मिलाया

 जा  सिरसा  |  भूतपूर्व  हैदराबाद  प्रौढ़
 मध्य  प्रदेश  राज्यों  से  जिन  क्षेत्रों  का  हस्तांतरण  बम्बई  को  किया  गया

 वहां  ये  सेवायें  हैदराबाद  राज्य  प्रौर  एक  समवाय  द्वारा  चलाई  जा  रही  थीं  ।  इन  उपक्रमों को
 भी  बम्बई  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  विलीन  करना  होगा  ।  क्योंकि  सड़क  परिवहन  निगमों

 पुनर्गठन  के  लिये  कोई  शीघ्र  कार्यवाही  को  जानी  अतएव  १  १९४५६  को  एक  अध्यादेश

 waited  किया  गया  था  |  इस  सदन के  समक्ष  जो
 विधेयक  है  उसका  उद्देश्य

 इस  अध्यादेश को  संसद

 द्वारा  पारित  एक  अधिनियम के  द्वार  प्रतिस्थापित  करना  है  ।

 बम्बई  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम के  आस्तियों  कौर  दायित्वों  को  मैसुर  कौर  बम्बई  राज्यों

 बीच  विभाजन  करने  के  प्रश्न  पर  दोनों  राज्यों  की  सरकारों  के  मध्य  पहले  ही  समझौता  हो  गया  है  ।

 राजस्थान  सरकार  के  विचार  ज्ञात  होने  बम्बई  राज्य  को  सरकार  और  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  सड़क

 वहन  सेवा  को  इकाइयों  के  विभाजन  तौर  एकीकरण  के  लिये  आवेदन  करेगी  |  योजना  के  प्राप्त  होने  रोक

 उसका  परीक्षण  किये  जाने  के  पश्चात  यो  जना  अथवा  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  समय  पर  उचित  आदेश  दिये  जायेंगे  |

 यह  एक  अविवादास्पद विधान  शर  मैं  ara  करता  हूं  कि  सदन  इसे  स्वीकार  करेगा
 |

 महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  | ——

 ग्रेजी  में  ।



 ८  EUS  सड़क  परिवहन  निगम  )  विधेयक  SAL

 श्री  स०  दि ०  गुरु पाद स्वामी  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  कि

 यह  प्रस्ताव  भ्र विवादी  पद  है  ।  परन्तु  मेरा  इससे  मतभेद  है  ।  इसके  द्वारा  राज्य  परिवहन  के  सम्बध  में

 राज्यों  के  प्राधिकारों  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हूँ  ।  इससे  कार्यपालिका  को  विभिन्न  राज्यों

 में  सड़क  विकास  योजनाओं  में  परिवर्तन  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 क्या  यह  उचित  है  कि  कार्यपालिका  को  सड़क  विकास  योजनाओं  में  परिवर्तन  करने  के  अधिकार

 दिये  जायें  ?  खण्ड  २  की  उपधारा  (२)  के  भ्रनुसार  परिवहन  सम्बन्धी मामलों  में  सरकार  महत्वपूर्ण

 परिवर्तन कर  सकती  है  ।  उपखण्ड  (३)  के  भाग  के  अनुसार  सरकार  निगम का  क्षेत्र कम  या

 अ्रधिक  कर  सकती  है  ।  उपखण्ड  के  भाग  के  अनुसार  निगम  को  भंग  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  इस  प्रकार  राज्य  परिवहन  की  नीति  पर  भी  पुरा  नियन्त्रण  करना  चाहती  है  ।  मुझे  विश्वास  है

 सभा  इस  बात  पर  सहमत  होगी  कि  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  कौर  राज्य  परिवहन  सेवा  की  विस्तार

 सम्बन्धी  नीतियां  केन्द्रीय  सरकार  की  कार्यपालिका  को  सौंपी  जायें  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  ने

 ऐसा  करके  भूल  की  है  ।  परिवहन  के  मामले  में  राज्यों  के  अधिकार  अधिक  हैं  |  यदि  राज्य  मोटर  परिवहन

 का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहता  है  तो  भारत  सरकार  उस  निर्णय  में  कैसे  परिवर्तन  कर  सकती है
 ?  वह

 निगम  के  अ्रधिकारों  में  कैसे  परिवर्तन  कर  सकती  है  भ्र  कैसे  उसे  भंग  कर  सकती  यह  तो  राज्यों

 का  विषय  है  ।  केन्द्र  इस  मामले में  केवल  सलाह  दे  सकता  है  |  मेरा  विश्वास  है  कि  सदन  का  कोई

 सदस्य  भी  सरकार  को  इतने  अधिकार  देने  के  पक्ष  में  नहीं  ।  इससे  राष्ट्रीयकरण  मज़ाक  बन

 रह  जायेगा  ।

 यदि  ड्राप  विभिन्न  राज्यों  के  राष्ट्रीयकरण  कार्यक्रमों  को  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  या

 तो  सरकार  ने  कुछ  किया  ही  नहीं  है  प्रौर  यदि  किया  है  तो  देर  से  किया  है  ।  कई  मामलों में  उसकी  कार्यवाही

 का  उपेक्षित  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  सड़क  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  ,  भा  रत  सरकार  कौर  योजना

 आयोग  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  इन  योजनायें  को  कार्यान्वित

 करें  ।  लेकिन  यह  सलाह  तब  दी  गई  थी  जबकि  वे  श्रपनी-अ्रपनी  योजनाओं  को  बहुत  पहले  ही  अर्भ

 कर  चुकी  थीं  |  राज्य  सरकारें  न  तो  उस  सलाह  के  अ्रनुसार  कार्य  ही  कर  सकीं  कौर  न  उन्होंने

 उसकी  परवाह  ही  की  ।

 श्र  भारत  सरकार  ने  राज्य  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  की  प्रगति  में  हस्तक्षेप  करके  भारी

 ग़लती  की  है  |  इतने  विलम्ब  से  इस  कार्यवाही  को  करने  के  कारण  ही  भारत  सरकार  को  अ्रधघिक  प्रभावी

 शक्तियां  ग्रहण  करने  की  आवश्यकता  प्रतीत  हुई  है  |  जिन  भी  राज्य  सरकारों  ने  भारत  सरकार  की  राय

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  भारत  सरकार  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  नाम  पर  उन  राज्यों  के  सड़क  परिवहन  के

 कार्यक्रम  शर  उस  से  सम्बन्धित  नीति  में  एक  कार्यपालक  आदेश  द्वारा  परिवर्तन  कर  देना  चाहती  है  ।

 राष्ट्रीयकरण  के  कार्यक्रम  को  नियंत्रित  करने  का  यह  तरीका  उचित  नहीं  है  ।  इसके  लिये  सरकार  को  एक

 ऐसी  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  जो  सड़क  परिवहन  के  राष्ट्रीयकरण  के  समूचे  प्रश्न  की  जांच  करके

 यह  निश्चित  करे  कि  कया  पूर्ण  राष्ट्रीयकरण  अथवा  आंशिक  राष्ट्रीयकरण  वांछनीय  होगा  |  केन्द्रीय  सरकार

 के  अनुदेश  में  तो  केवल  यही  कहा  गया  कि  राज्य-सरकारों  को  राष्ट्रीयकरण  धीरे-धीरे  ही

 चाहिय े।

 इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  ने  कोई  एकरूप  नीति  नहीं  अपनाई  है  ।  इसलिये  राष्ट्रीयकरण  के  मामले

 में  बड़ी
 व्यवस्था  फैली हुई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  सलाह  देने  का  कार्य

 भी  ala  तरह से  नहीं  किया

 राज्यों  के  पुनर्गठन के  इसमें  कुछ  प्र नियमितता यें भी  ग्रा  गई  हैं
 ।

 बम्बई  में  सड़क  परिवहन का

 पूरा-पूरा  राष्ट्रीयकरण  किया  झ्  बम्बई  के
 कुछ

 क्षेत्र
 मैसुर  राज्य  में  झरा

 गये

 मूल  dat  में  ।



 SAR  सड़क  परिवहन  निगम
 sTrere )  विधेयक  ८  १९५६

 म०  शि०  गुरु पाद स्वामी

 बम्बई  की  भांति  उसका  प्रबन्ध  राज्य  निगम  द्वारा  न  किया  जा  कर  विभाग  के  एक  अधिकारी  ढारा  किया

 जाता  है  ।  मैसूर  सरकार  ने  कोई  भी  राष्ट्रीयकृत  निगम  इसलिये  स्थापित  नहीं  किया  है  क्योंकि  उसे  रद्द

 स्वायत्त  शक्तियां  देनी  पड़तीं  wie  तब  राज्य  कौर  मंत्रियों  की  शक्तियां  सीमित  हो  जातीं  ।

 केन्द्रीय  झ्र घि नियम  में  व्यवस्था  है  कि  एक  सड़क  परिवहन  निगम  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  |

 लेकिन  विभिन्न  राज्य-सरकारों  ने  इस  सिद्धान्त  का  श्रतसरण  नहीं  किया है  ।  निर्भर  ने  या  तो  कोई

 प्रभावी  कार्यवाही  नहीं  की  या  फिर  उसने  देश  में  सड़क  परिवहन  के  विकास  की  उपेक्षा a
 क

 है  ।  राज  प्रत्येक  राज्य  में  राष्टीय करण  के  रूप  भिन्न-भिन्न  हैं  ।  राज्यों  को  स्वायत्तता  देना  तो  वांछनीय

 पर  दृष्टिकोण  की  एकरूपता  तो  केन्द्र  को  ही  निश्चित  करनी  चाहिये  |  इसमें  केन्द्र  असफल  रहा  है  |

 राष्ट्रीयकरण  के  स्वरूप  का  निर्णय  करने  की  स्वायत्तता तो  राज्यों  को  रहनी  पर  भारत

 सरकार  को  उनमें  एकसूत्रीयता  पैदा  करनी  चाहिये  थी  ।  इस  पूरे  मामले  में  बड़ी  गड़बड़ा  GA

 गई  है  भ्र ौर  हम  राष्ट्रीयकरण  की  समस्या  के  प्रति  अपनाये  गये  इतने  विविध  दृष्टिकोणों  का  समर्थन

 करनें  में  हिचक  रहे  हैं  ।  इसका  दायित्व  भारत  सरकार  पर  है  |

 क्या  यह  वांछनीय  होगा  कि  भारत  सरकार  को  निगमों  को  भंग  उनका  पुनर्गठन

 उनको  एकीकृत  करने  कौर  उनके  क्षेत्रों  का  विस्तार  करने  इरादी  के  विषय  में  निर्णय  करने  की  अधिक  शक्ति

 प्रदान
 की

 जाये
 ?  मुझे  भय  है  कि  केन्द्र  इन  दोषियों  का  दुरुपयोग  करेगा ।  यह  शक्ति  संसद्  द्वारा

 पारित  भ्र धि नियम  द्वारा  ही  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 महोदय  :  मूल  सिद्धान्त  तो  है  ही  कि  योजना  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  ही  भेजी  जानी

 afer  |

 कशी  म०  शि०  गुरु पाद स्वामी
 :  यह  तो  ठीक  लेकिन  airs  निर्णय  करने  के  उसमें

 वतन  करने  के  लिये  केन्द्र  को  राज्यों  से  परामर्श  करना  श्रावक  नहीं  है  ।

 महोदय  :  केन्द्र को  इस  मामलें  में  कोई  उपक्रम  नहीं  करना है  ।  योजना  राज्य

 द्वारा  ही  भेजी  जानी  चाहिये  ।

 फ्री  म०  fro  गुरु पाद स्वामी  :  राज्यों  से  परामर्श  करके  केन्द्र  उन  योजनाओं  को  waited

 लेकिन  बाद  में  अनुमोदित  योजनाश्रों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 सभापति  महोदय  :
 मैं  तो  इससे  यह  समझा  हूं  कि  योजना  को  प्रभावी  बनाने  के  लिये  अनुमोदन

 प्रावश्यक  है  कौर  दो  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  योजना  भेजी  जायेगी  तब  केन्द्र  उसका  भ्र नमो दन  |

 श्री  म०  दि०  गुरु पाद स्वामी :  अभी  तो  दो  ही  राज्य  पर  बाद  में  कई  राज्य  इसमें  सम्मिलित

 होंगे  ।  राज्यों  से  परामर्श  करके  योजनाओं में  परिवर्तन  किये  जा  सकते  लेकिन  मुझे  भय  है  कि  केन्द्र

 से  परामर्श  किये  बिना  ही  उनमें  परिवर्तित  कर  देगा  |  केन्द्र  पहले  परामर्श  कर  लेकिन  बाद  में

 राज्यों  की  अनुमति
 के

 बिना  परिवर्तन  किये  जा  सकते  हैं  ।

 यातायात  कों सड़क  परिवहन  की  क्या  समस्यायें  हैं  ?  माल  और  यात्रियों  दोनों  ही  के
 झावश्यकताशओं  को  रेलवे  पूरा  नहीं  कर  सकी  है  ।  जनता  को  निजी  बसों  का  सहारा  लेना  पड़ता

 है  ।  लेकिन  इसकी  अवस्था  भी  ठीक  नहीं  है  ।  निजी  बसों  की  माल  के  निश्चित  परिमाण

 सेवा  ote  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  श्ननियमिततायें  हैं  ।  सरकारी  बसों  में  भी  मनमानी चल  रही  है  ।

 यात्रियों  में  बड़ा  अ्रसंतोष है
 ।
 जनता  यह  तो  करती  ही  है  कि  सरकारी  बसों  के  सम्बन्ध  में  सेवा

 अच्छी  हो  जायेगी
 ।

 कम  से  कम  मेरे  राज्य  में
 तो

 यह  नहीं  हुमा  है

 मूल  छूंग्रेजी  मे ं।
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 कंडक्टरों  कौर  ड्राइवरों  आदि  की  नियुक्ति  में  कौर  अन्य  बातों  में  भी  बहुत  भ्रष्टाचार  चल  रहा

 इनकी  नियुक्तियां  लोक-सेवा  आयोग  के  अधीन  नहीं  रखी  गई  हैं  ।  श्री का  रियों  द्वारा  इनकी  सीधी  भर्ती

 की
 जाती  है

 |
 इसके  लिये  उन्हें  न» रिश्वते  भी  दी  जाती  हैं  ।  नियमों  का  न  तो  पालन  किया  जाता  जै शौर  न

 राज्य-सरकारों  ने  इन  नियमों  की  जांच-पड़ताल  ही  की  है  ।

 राज्य  सड़क  परिवहन  के  कार्य  में  इतनी  अधिक  भ्र नियमितता यें  हैं  कि  अब  जनता  को  उसके

 करण
 पर  भी  पूर्ण  सन्तोष  नहीं  हो  रहा है

 ।  निजी  बसों  की  कट  आलोचक  जनता  भी
 श्री  उनकी aT  AT

 करने लगी  है
 ।

 राज्य  के  एकाधिकार में  चलने
 वाली  सेवाओं

 की  दशा  बहुत ही  बिगड़  गई  है
 ।

 पुलिस  उनकी
 जांच  नहीं  करती  लेकिन  निजी  बसों  पर  वह  नियन्त्रण  करती  है  ।  सरकारी  परिवहन  पर  कोई  नियन्त्रण

 नही ंहै
 ।  उसके  ५  अधिकारी  होते  लेकिन  ये  अधिकारी  भ्रष्टाचार  में  सम्मिलित  रहते  है ं।

 इसीलिये  जनता  सरकारी  बसों  की  कटु  प्रायोजक  बन
 गई  है

 |

 इतना  ही  राज्य  सरकारों  की  नीति  रोक  केन्द्र  के  अनुदेश  भी  कुछ  इस  प्रकार  के  हैं  कि  उनसे

 यह  पता  ही  नहीं  चलता  कि  निजी  सेवाओं  का  भविष्य  क्या  होगा ।  जब  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 परिपत्र  जारी  किये  गये  हैं  कौर  निजी  संचालकों  को  भी  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  श्राइवासन  दिये

 गये  wat  तक  वह  सारा  मामला  प्रारम्भिक  अवस्था  में  ही  है  |  निजी  बसों  के  मालिकों  को

 ५ अपत
 भविष्य  के  प्रति  कोई  विश्वास  नहीं रहा  है  ।  देश  में  सड़क  परिवहन  के  विकसित  किये  जाने  की  बहुत

 अधिक  मांग  लेकिन  अरब  निजी  मालिक  बसें  चलाने  के  लिये  आगे  नहीं  कराना  चाहते  हैं  ।  सरकार  के

 संसाधन  भी  सीमित  ही  हैं  ।  वह  कुछ  ही  क्षेत्रों  में  सरकारी  बसें  चला  सकती  लेकिन  ae  क्षेत्रों

 में  निजी  बसों  के  मालिक  झ्र पनी  बसें  चलाने  को  तैयार  नहीं  हो  रहे  हैं  |

 सभापति  सहोदय
 :

 यह  एक  संशोधन विधेयक  कौर  श्राप  जिन  विषयों  का  उल्लेख  कर  रहे

 हैं  वे  परिवहन  के  समग्र  प्रशन  से  सम्बन्धित  हैं  ।  संशोधन  विधेयक  का  एक  विशेष  प्रयोजन  होता  है  ।

 श्री  म०  fito  गुरु पाद स्वामी  :  सरकार  राष्ट्रीयकरण  के  क्षेत्र  को  विस्तृत  कर  सकती  या  उसमें

 परिवर्तन

 महोदय
 :  इस  विधेयक द्वारा  कैसे  ?  व्यवस्था  क्या  है  ?

 fall  स०  दि०  गुरु पाद स्वामी  :  सरकार  को  निगम  का  क्षेत्र  विस्तृत  करने  के  सम्बन्ध  में  शक्ति

 प्रदान  की  गई  है

 SAL
 महोदय  :  वह  तो  केवल  योजना  के  प्रभावी  बनाने  के  लिये  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों

 से  किसी  निगम  को  हटा  देने  के  लिये  नहीं  कह  सकती  ।

 श्री  स०  fro  गुरु पाद स्वामी  :
 इस  सम्बन्ध  में

 केन्द्र  जो  कुछ भी  किया है  वह  सफल

 रहा है  ।

 प्रभी  तक  परिवहन  को  सहयोजित  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  राज्य-सरकारों  की  राष्ट्रीयकरण  की

 योजनाओं  के  बाद
 भी

 जनता  को  किसी  सुसंचालित  सेवा  का  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  सका  है  ।  मैं  यही  बताना

 चाहता हूं  ।  सरकार  को  सड़क  परिवहन  के  नीति  विषयक  मामलों  का  निर्णय  करने  के  लिये  झ्र धिक  शक्तियां

 ग्रहण  करने  के  स्थान  सलाह  देने  का  कार्य  कुछ  प्रति  ढंग  से  करना  चाहिये  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  सड़क  परिवहन  की  झ्रावश्यकताओं  झर  उसके  विकास की  एक
 ब्योरेवार

 जांच
 कराने

 के  लिये  शीघ्र  ही  एक  समिति  स्थापित  की  जानी  चाहिये  |
 ~
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 [  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  पीठासीन  हुई ं|

 tat  त०  ब०  बिट्ठल  राव  )
 :  यह  संशोधन  विधेयक  उस  अध्यादेश के  स्थान  पर  है  जो

 राज्यों के  पुनर्गठन  से  कुछ  पहले  प्रख्यापित  किया  गया  था  ।  सड़क  परिवहन निगम  geXo  के

 भ्रन्तर्गत  सरकार  मूल  राज्य  के  निगमों  को  मिला  देने  की  शक्ति  ग्रहण  कर  रही  है  ।  एक  बात  ध्यान  देने

 योग्य  है  ।
 हैद राबाद  राज्य  के  साथ-साथ  वहां  की  सड़क  परिवहन  व्यवस्था  भी  तीन  भागों  में  विभक्त  हो

 गई  है  ।  हमने  सुझाव  दिया  था  कि  राज्यों  का  कार्य  सुचारु  रूप  से  चलने  तक  इन  तीनों  भागों  को  ग्रान्ट्स

 प्रदेश  की  सरकार  ही  चलाये  कौर  मुनाफ़े  भ्रनुपात  के  हिसाब  से  बांट  दिये  जायें  ।  लेकिन  मैसूर  कौर

 बम्बई  सरकारें  इससे  सहमत  नहीं  हुई  ।  उन्होंने  हमारे  इस  वैकल्पिक  प्रस्ताव  को  भी  नहीं  माना  कि  इसे

 केन्द्र  के  अधीन  कर  दिया  जाय  ।  इस  विभाजन  से  हैदराबाद  सड़क  परिवहन  व्यवस्था  की  कार्य-क्षमता

 को  बड़ी  चोट  पहुंची है  ।  सन्  १९३२  में  इसका  राष्ट्रीयकरण हम्  था  र  २४  वर्षों  तक  बड़ी  कुशलता

 से  भ्र पने  विभागों  द्वारा  हैदराबाद  सरकार ने  इसको  संचालित  किया  है  ।  यद्यापि  इस  बीच  केन्द्रीय

 सरकार  उस  पर  बार-बार  एक  सड़क  परिवहन  निगम  स्थापित  करने  के  लिये  ज़ोर  देती  रही  थी  ।

 हैदराबाद  सरकार  ने  एक  सड़क  परिवहन  निगम  न  बना  करके  बुद्धिमानी  ही  की  क्योंकि

 विभागीय  तौर पर  उसने  इसका  प्रबन्ध  भारत  के  अरन्य  राष्ट्रीयकृत  व्यवस्थापकों से  कहीं  अच्छी  तरह

 चलाया है

 इस  सड़क  परिवहन  व्यवस्था  के  कर्मचारियों  को  काफी  सुविधायें  प्राप्त  थीं  ।  सन्  ERR  से  LEY?

 तक  यह  व्यवस्था  रेलवे  का  ही  भाग  रही  थी  ।  उनकों  रेलवे  क्यारियों  जेसी  सुविधायें  प्राप्त  थीं  ।  सन्

 १९४१  में  निजाम  राज्य  रेलवे को  जी  ०  भाई ०  पी  ०  रेलवे  में  सिला  कर  मध्य  रेलवे  बनाई  गई  तब  इसके

 किये  जाने  पर  भी  कर्मचारियों  को  वही  सुविधायें  मिलती  रही  थीं  ।  ५  १९४५१  के  बाद  भर्ती

 किये  गये  कर्मचारियों  के  लिये  ही  सेवा  की  नयी  शर्तें  लागू  की  गई  थीं  ।  अब  हैदराबाद  राज्य  के

 वाड़ा  क्षेत्रों  के  बम्बई  राज्य  में  मिल  जाने  उस  क्षेत्र  की  सड़क  परिवहन  व्यवस्था  भी  बम्बई  सड़क

 परिवहन  निगम  में  मिला  दी  जायेगी  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  जो  बम्बई

 सड़क  परिवहन  निगम  के  अधीन  ord  सेवा  की  पुरानी  शर्तों  पर  ही  रखा  जाय  ।  वे  काफी  पुराने  कर्मचारी

 हैं  ।  सेवा  की  पुरानी  शर्तों  कौर  नयी  शर्तों
 के

 बीच  किसी  एक  को  चुनने  का  अधिकार  उन्हें  दिया  जाना  चाहिये  ।

 यदि  ड्राप  उन्हें  नये  कर्मचारी  मानेंगे  तो  उनकी  सेवा  १  नवम्बर  PEXG  से  आरम्भ  हुई  मानी  जायेगी

 और  उन्हें  उपदान  तथा  भविष्य  निधि  तथा  ग्न्य  सुविधाओं  से  वंचित  होना  पड़ेगा  |  बारसी  लाइट

 रेलवे
 को

 मध्य  रेलवे  में  मिलाते  समय  एक  ऐसा  केट  अनुभव  हो  चुका  है  ।  उस  समय  सरकार  ने  मेरा  इस

 सम्बन्ध  में  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  था  |  लेकिन  बाद  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  उन्हें  छंटनी  प्रतिक र

 दिलाया  था  हांलाकि  न्यायालय  ने  उस  निर्णय  को
 अरब  ठुकरा  दिया  है  ।  तराशा है  के  सरकार  इस

 सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  उचित  कार्यवाही  करेगी  ।  मैं  यह  संशोधन  रख  रहा  हूं  कि  बम्बई  राज्य

 सड़क  परिवहन  निगम  को  स्थानांतरित  किये  जाने  वाले  कर्मचारियों  को  सेवा  की  नयी  कौर  पुरानी

 में  चुनाव  करने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  |  इसमें  कोई  अ्रधिक  व्यय  भी  नहीं  होगा  |

 योजना  आयोग  ने  यह  निर्धारित  कर  दिया  है  कि  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  के  स्थानों  पर  सड़क

 शहन  निगम  स्थापित  किये जाने  चाहियें  ।  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  भी  वे  सरकारी  विभागों  द्वारा
 संचालित  हो  रहे  उन्हें  उसी  रूप  में  रहने  दिया  जाये

 ।
 यदि  वह  कार्यकुशल  न  केवल  तब  ही

 की  बात  सोची  जानी  चाहियें  ।

 भूतपूर्व  ्रावनकोर-कोचीन  राज्य  कौर  वर्तमान  केरल  राज्य  में  राष्ट्रीयकृत  सड़क  परिवहन  व्यवस्था

 बहुत  भ्रमणी  प्रकार  से  चल  रही  है  ।
 देश  भर  वही  एक  ऐसा  राज्य  है

 जहां
 के  सड़क  परिवहन

 मूल  wast  में ।



 शनिवार  १९५६  सड़क  परिवहन  निगम  )  विधेयक  पश्

 कर्मचारियों को  निवृत्ति  वेतन  मिलता  है  ।  यात्रियों को  भी  उससे  पूर्ण  संतोष  है  ।  यह  व्यवस्था  सरकारी

 विभाग  द्वारा  संचालित  की  जाती  है  ।

 सौराष्ट्र  सड़क  परिवहन  निगम  को  विलीन  किया  जानें  वाला  है  ।  उसका  महा-प्रबन्धक  एक  ज़िला

 पुलिस  अधीक्षक है
 ।  पुलिस  अधिकारी  को  सड़क  परिवहन  निगमों  का  महा  Ade  तक  बनाना  उचित

 a  |

 मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  बम्बई  या  मैसुर  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  में  स्थानांतरित  किये  गये

 चोरियों  को  पहले  की  सभी  सुविधायें  मिलती  रहनी  चाहियें  ।

 श्री  झल गे दान  मेंने  अपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  कहा  मेंने  यह  समझा  कि  यह  एक

 साधारण  सा  विधेयक  था  कौर  सभा  इससे  सहमत  परन्तु  माननीय  सदस्य  श्री  गुरु पाद स्वामी ने

 कुछ  उठाये  हैं  ।  जब  मैं  उनके  भाषण  को  सुन  रहा  था  तो  मुझे  ऐसा  लगा  कि  जैसे  उन्होंने  विधेयक क

 Teal  को  गलत  समझा  था

 यह  विधेयक  राज्य  पुनर्गठन  के  फलस्वरूप है  जिसे  इस  संसद ने  स्वीकार  कर  लिया ह  |

 यह  राज्यों  के  पुनर्गठन  का  ही  प्रत्यक्ष  परिणाम  है  ।

 १  नवम्बर  के  परिचित  बम्बई  राज्य  में  भरपूर  सौराष्ट्र  का  भतपुव कच्छ का कच्छ  का  हैदराबाद

 राज्य  का  मराठवाड़ा  कौर  मध्य  प्रदेश  राज्य  का  विदर्भ  का  भाग  सम्मिलित है

 भूतपूर्व  बम्बई  राज्य के  कतिपय  क्षेत्र--कर्नाटक  का  माऊंट  के  समीप  का

 कुछ-सा  भाग--निकाल  दिये  गये  हैं  ।  यें  भाग  मैसूर  राज्य  भ्र ौर  राजस्थान  राज्य  में

 सम्मिलित  कर  दिये  गये  हैं  ।  नये  बम्बई  राज्य  में  तीन  विभिन्न  निगम
 है

 अर्थात  कच्छ  बम्बई

 राज्य  सड़क  परिवहन  निगम
 हैं

 ।  यह  भी  gar  है  कि  बम्बई  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  राजस्थान

 और  मैसूर  राज्यों  में
 भी

 कार्य  करेगा
 |  अतएव इन  अ्रसंगतियों  को  दूर  करने  कौर  ऐसा  प्रबन्ध  करने  के

 लिये  कि  एक  राज्य  विद्वेष  में  एक  से  अधिक  सड़क  परिवहन  निगम  न  हों  ait  यह  प्रबन्ध करने  के  लिये  भी

 कि  कोई  सड़क  परिवहन  निगम  राज्य  की  सीमा  से  बाहर  कार्य  न  यह  विधेयक  किया  गया  है  ।

 क्योंकि  यह  warn  था कि  जब  तक  संसद  इस  सम्बन्ध में  कोई  विधि  न  बनाये  पुराना  प्रबन्ध

 चाल  रहें  ।  अतएव  इसका  उपबन्ध  स्वयं  राज्य  पुनर्गठन  भ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  ही  किया  गया  है  ।  यदि

 आप  उस  अ्रधिनियम  की  धारा  Fok  को  देखें  तो  श्राप यह  उपबन्ध  पायेंगें  कि  जब  तक  संसद  अ्रन्यथा

 प्रबन्ध  न  करें  पुर्व-स्थिति  बनी  रहेगी  ।  इस  बात  की  जांच  की  गई  थी  कि  क्या  उस  सड़क  परिवहन

 निगम  अधिनियम  के  जिसे  केन्द्रीय  विधान  मंडल  ने  अधिनियमित  किया  केन्द्र  waar

 राज्य  सरकारें  विभिन्न  सड़क  परिवहन  निगमों  को  कतिपय  ऐसी  भ्रांतियों  जो  बम्बई  सड़क  परिवहन

 निगम ने  मैसुर  राज्य  या  राजस्थान  राज्य  को  दी  हस्तान्तरण  निदेश  जारी  कर  सकती  हैं

 अथवा  ये  रादेश  दे  सकती हैं  कि  हैदराबाद  अथवा  मध्य  प्रदेश  निगमों की  श्रास्तियां  ले  ली  जायें

 विधि  सम्बन्धी  राय  यह  थी  कि  सड़क  परिवहन  निगम  अधिनियम  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  अथवा

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  लिये  ऐसे  निदेश  जारी  करना  सम्भव  नहीं  था  |  नए  इस  संशोधन  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करना  ara  था  ।  मैं  समझता  हुं  कि  मैँने  इस  विधेयक  के  प्रस्तुत  किये  जाने  का  कारण

 संक्षेप  में  बता  दिया  है  ag  स्पष्ट कर  दिया  है  कि  यह  क्यों  आवश्यक  है  कि  इस  सभा  द्वारा एक
 अलग  विधान  अधिनियमित  किया  जायें  |

 इतना  कहने  के  पश्चात्  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  गुरु पाद स्वामी  द्वारा  व्यक्त  की  गई  कुछ

 कारों  को  दूर  करना  चाहता  हूं  उन्होंने  यह  कहा
 कि  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  कार्यपालिका  को

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 [  श्री  अलगे शन |

 नई  प्रबन्ध  व्यवस्था  स्थापित  किये  जाने  का  आदेश  जारी  करने ने  का  अधिकार दिया  गया  इस  से  उन्हें

 विभिन्न
 राज्य  सरकारों  की  नीतियों में  रुकावट  डालने का  बहाना  मिल  जायेगा  |  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 सरकार  को  जो  कार्य  करना  हूं  उसका  स्पष्ट  उल्लेख  विधेयक  में  किया  गया  हैं  |  यह  कार्य  विभिन्न  राज्य

 सड़क  परिवहन  निगमों को  अपनी  क्षेत्रीय  सीमाओं  में  कार्य  करने  के  योग्य  बनाना  दो  या  अधिक

 परिवहन  निगमों  अथवा  निगम  ate  विभागीय  प्राधिकार  के  बीच  आस्तियों  और  दायित्वों  का  विभाजन

 करने  का  उपबन्ध करना  यह  अ्रधिकार  केन्द्र  ने  लें  लिया  हैं  ।  यह  कार्य  ठीक  उसी  योजना  के  अनसार

 किया  जायेगा  जो  राज्य  सरकारें  प्रस्तुत  करेंगी  |  निस्संदेह  इस  उपबन्ध  में  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि

 केन्द्रीय  सरकार  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  रूप  भेद  सहित  भरवा  वैसे  ही  योजना

 अनुमोदन  कर  सकती  है  |  इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  केन्द्र इस  विषय  में  बाधा  डालेगा |  गरीब

 दो  राज्य  प्राधिकारों का  सम्बन्ध  निबटारा  कराने  के  लिये  केन्द्र  को  बीच  में  पड़ेगा  |  यह  बहुत

 सम्भव  है  कि  मैसूर  सरकार  द्वारा  जो  योजना  भेजी  गई  है  कौर  जो  योजना  बम्बई  सरकार  भेजेंगी  उन

 में  कुछ  बातों  में  भ्रातृ  ऐसे  मामले  में  कुछ  समन्वय  कराना  ही  होगा  |  इसी  प्रयोजन के  लिये  केन्द्र
 को

 हस्तक्षेप  करना  होगा  |  प्रत्यक्ष  राज्य  सरकारें  जो  योजनायें  भेजेंगी  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  इस  विधान

 अ्रधीन  शभ्रादेश  जारी  करके  कार्यान्वित  करेगी  ।  जिस  बात  की  आशंका  हैं  कि  केंन्द्रीय  सरकार  इस

 विषय  में  राज्य  सरकारों  की  नीतियों  में  बाधा  डालेगी  या  राज्य  सरकारों  की  इच्छाओं  के  प्रतिकूल

 काम  बिल्कुल  निर्मल  है  |  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  सक्षम  बनाने  प्रौर  उनमें  समझौता  निशान  का  कार्य

 करेगी  वह  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों
 की

 इच्छाओं  में  बाधा  नहीं  पहुंचायेगी  |  मेरे  माननीय  मित्रा

 को  इस  विषय  में  कोई  अ्राशंका  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कुछ  भर  बातें  भी  कहीं  ।  उन्होंनें  जो  भी  बातें  कहीं  उनमें

 अधिकांश उस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  संगत  होंगी  जिसे  इस  सभा  ने  हाल  ही  में  पारित  किया  चक

 मोटर  गाड़ी  )  विधेयक  ।  उन्होंने  जो  बातें  कहीं  हैं  उनका  सीधा  सम्बन्ध  चाहे  इस  विधेयक  से

 न  फिर  भी
 उनकी  शोर  ध्यान  दिया  जायेगा

 |
 भ्रौर  जिस  किसी  सुधार  की  झ्ावद्यकता  हुई  पर

 जिसे

 केन्द्र  द्वारा  प्रस्तुत करना  आवश्यक  ६.21 ह |  केन्द्रीय  सरकार  निश्चय  ही  उसका  ध्यान  रखेगी  |

 माननीय  सदस्य  नें  यह  भी  कहा  हें
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  राष्ट्रीयकरण में  बाधा  पहुंचाना  चाहती है
 केन्द्रीय  सरकार की  नीति  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  सड़क  परिवहन का  राष्ट्रीयकरण

 किये  जाने  का
 उपबन्ध

 करनें  इसके  लिये  प्रोत्साहन  देने
 की

 है
 ।  इसी  उद्देश्य  को दृष्टि  में  रखते

 हुए  हाल  का  यह  विधेयक  सभा  द्वारा
 पारित

 किया  गया  था
 उसे  दूसरी

 सभा  को  मंजूरी  देनी है
 ।

 इस  क्षेत्र में  जो  भ्रादंका भर  संदिग्धता  का  वातावरण  फैला  हुआ  था  उसे  हमने  समाप्त  कर  दिया है
 जिससे  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र

 कौर  विभिन्न  राज्य  सरकारें  बिना  एक  दूसरे  के  कार्य  में  बाधा  पहुंचाए
 बिना  एक  दूसरे  की  प्रगति

 में
 हस्तक्षेप  किये  श्रपने-अ्पने  कार्यक्रमों  को  चला  सकें  ।  हमारी  इच्छा

 राष्ट्रीकरण में  बाघा  पहुंचाने की  नहीं  है

 हम  सड़क  परिवहन  निगम
 अधिनियम

 द्वारा  यही  चाहते  हैं  कि  सड़क  परिवहन  कौर  रेल  परिवहन

 में  समन्वय  हो
 ।  श्री म०

 fro  गुरु पाद स्वामी भाषण  के  afar  भाग  में  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध

 बोल  रहे  थे  ।  उन्होंने  ऐसे  उदाहरण  बताये  जिनमें
 लौगों  ने  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  सेवाओं  की

 अपेक्षा  गैर-सरकारी  सेवाओं  को  शभ्रधिमान  दिया  था  ।  श्री  त०  ब् ०  राव  ने  अपने  भाषण  में

 बताया  कि
 कम  से  कम  जहां  तक  हैदराबाद  का  सम्बन्ध था  सड़क  परिवहन  सेवाओं  का

 विभागीय
 प्रबन्ध  निगम  के  प्रबन्ध

 से  भी  अ्रधिक  सुचारु  था  ।
 कोई  तुलना  करनें  का  प्रयत्न  किये  बिना  उन्हों

 कहा कि  क्योंकि  यह  सुचारु  ढंग  से  चल  रहा  था  इसमें  बाधा  डाली  जानी  चाहिय े।



 ८  RENE  सड़क  परिवहन  निगम  विधयक  प्र

 यहां  हमारे  समक्ष  समस्या के  सभी  पहलू  हैं  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  निगम  का  कार्य  ही  सदैव  अत्यधिक

 सुचारु  होता  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  अधिक  कार्यकुशलता  होती  हैं  ।  हमारा  ध्यान

 या  निगम  द्वारा  प्रबन्ध  या  विभागीय  उपक्रम  के  रूप  में  प्रबन्ध  की  कौर  ही  नहीं  ि  इस  कौर  हैं

 कि  सेवा  अत्यन्त  कुशल  होनी  चाहिये  चाहे  उसकी  व्यवस्था  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  की  जायें  या  सरकारी

 क्षेत्र  द्वारा  की  अथवा उक्त  सेवायों का  संचालन  चाहे  निगम  द्वारा  किया  जाये  sear  विभाग  द्वारा  |

 इससे  समस्या का  स्वरूप  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।  चाहें  यह  व्यवस्था  निगम  द्वारा की  जाये  या  विभाग

 द्वारा  की  जाये  या  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  की  जाये  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  की  हलवे  का  प्रमाण

 तो  उसके  चखने से  मिलता  है  ।  हमें  तो  सब  से  अधिक  कार्यकुशल  परिणाम  प्राप्त  करने हैं  शौर  साथ ही

 वह  व्यवस्था  मितव्ययी  होनी  चाहिये  i  यदि  यह  परिणाम  नहीं  निकलते  हैं  तो  हम  केवल  इस  बात के

 अधार पर पर  उसे  अधिमान  नहीं  दे  सकते  कि  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  है  या  कोई  निगम  है  ।

 परन्तु  मैं  यह  सभा  को  स्मरण  करा  देना  चाहता  हूं  कि  निगम  का  कार्य  सड़क  परिवहन
 रेल

 परिवहन  में  समन्वय  स्थापित  करना  है  |  जब  सेवाओं  का  प्रबन्ध  कौर  संचालन  राज्य  विभाग  द्वारा  किया

 जा  रहा  तो  संभव  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  पूंजी  में  अंशदान  देना  सम्भव
 न

 हो
 ।

 परन्तु  यदि

 कोई  निगम  केन्द्रीय  प्रीमियम  के  अ्रधीन  स्थापित  किया  जाता  तो  रेलवे  के  लिये  उसमें  भाग  लेना

 सम्भव  होगा  अर  उसमें  किवी  ऐसी  भावी  शझ्राकस्मिक  स्थिति  का  उपबन्ध  किया  जा  सकता  है  जो  रेल

 सेवाओं  कौर  सड़क  सेवाओं में  प्रतिस्पर्धा  होने के  कारण  पैदा  हो  सकती  है  ।  निगम  के  विचार  के  पीछ

 यही  गुण  है  ।

 परन्तु  जब  राज्य  सरकारें  ae  निधि  की  मांग  करती  हैं  केवल  तभी  उन्हें  निगम  स्थापित  करने  का

 परामर्श  दिया  गया  है  ।  यद्यपि  वे  निगम  स्थापित  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  उन्हें  निधि  की

 आवश्यकता  है  ।  रेलवे  भी  ऐसे  उपक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिये  तैयार  हैं  |  केवल  इसी  प्रसंग  उन्हें

 निगम  स्थापित  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  |  परन्तु  यदि  नई  व्यवस्था  हैदराबाद  में  जो  नया  राज्य

 स्थापित  gare  वह  यदि  सड़क  परिवहन  सेवाओं  के  विभागीय  प्रबन्ध  को  जारी  रखना  चाहे  तो  केन्द्र

 अथवा  योजना  आयोग  निश्चय  ही  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करना  |

 aft  qo  शि०  गुरु पाद स्वामी  ने  सरकारी  परिवहन  सेवायों  के  संचालन  की  कतिपय  त्रुटियां  बताई

 हैं  ।  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  कि  यह  आरोप  कहां तक  सत्य  हैं  ।  परन्तु मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हुं  कि  सम्बद्ध

 राज्य  विधान  मंडल  इस  विषय  में  बहुत  सचेत हैं  ।  बस  परिवहन  सेवायें  सम्बन्धित  राज्य

 विधान  मंडलों  में  चर्चा  कौर  वाद-विवाद  का  विषय  रहती  क्योंकि  बड़े  नगरों  में

 परिवहन  ae
 लोगों  के  खाने  जाने  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 वह  राज्य  विधान  जो
 राज्यों  की  राजधानियों  में  इस  विषय  की  कौर  अ्रघिक  ध्यान  झ्र ौर  समय  देते  हैं  ।  जो  त्रुटियां

 श्र  कमियां  माननीय  सदस्य  ने  बताई  हैं  वे  राज्य  विधान  मंडलों  के  समक्ष  लाई  जानी  चाहियें  वहीं

 उनका  उपचार हो  सकता  है

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  भी  कहीं  यह  निगम  कार्य  करते  वहां  केन्द्र

 का  भी  उत्तरदायित्व  होता हैं  ।  रेलवे  मंत्रालय  अथवा  रेलवे  बोर्डे  का  प्रतिनिधि  इन  निगमों  के  प्रबन्ध

 निगम  का  सदस्य  होता  है  ।  मैंने  देखा  है  कि  उसने  शब  तक  निगम के  एक  सक्षम  सदस्य  के  रूप  में  काय

 नहीं  किया  है  |  हमारी  यह  इच्छा  है  कि  रेलवे  मंत्रालय या  रेलवे  बोर्ड  का  वह  प्रतिनिधि जो  निगम
 का  सदस्य  होता  है  af  कुशलता पूर्ण  झर  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्य  करे  ate  निगमों  द्वारा  किये

 जा
 रहे  सड़क  परिवहन  के  संचालन  में  जो  त्रुटियां  हैं  उन्हें  दूर  करने  में  सहायता दे

 ।

 श्री  त०  ब०  विपुल  इस  बात  के  लिये  इच्छुक  थे  कि  जब  बम्बई  सरकार
 या  मैसूर

 सरकार  द्वारा  सेवाओं  को  लिया  जाये  तो  कर्मचारियों  की  सेवाओं  में  कोई  बाधा न
 मैं
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 [  श्री  waters  |

 श्री  मत  शि०  गुरु पाद स्वामी  को  यह  सूचित  कर  कि  मैसूर  सरकार  ने  हमें  बताया  है  कि  वह

 एक  सड़क  परिवहन  निगम  स्थापित  करना  चाहती है  ।  उसे  ऐसा  करने  में  कुछ  समय

 लगे  ।  परन्तु हमें  सूचना  मिली है  कि  वह  एक  सड़क  परिवहन  निगम  स्थापित  करना  चाहती  है  ।
 मैंने

 इसका  इसलिये  उल्लेख  किया  क्योंकि  माननीय  सदस्य ने  इस  बारे  में  कुछ  कहा  था  |

 जहां  तक  सेवा  के  सतत  गिने  जाने  का  सम्बन्ध  प्रौढ़  जहां  तक  सेवा  की  पुरानी  शर्तों  का  सम्बन्ध

 है  मेरे  विचार से  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  में  उनका  बहुत  अच्छी  तरह  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 श्री  त०  ब०  faze  राव  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  की  धारा  १११  को  जिसमें  दो  परन्तुक  हैं  ।

 परन्तुक  में  कहा  गया  है
 :

 स्थानान्तरण  या  पुनः  सेवा युक्ति  के  पश्चात्  कर्मकार  पर  लागू  होने  वाली  सेवा  की

 उन  शर्तों  से  कम  लाभदायक  नहीं  जो  स्थानान्तरण  या  पुन:सेवायुव्ति  के  तुरन्त

 qe  उस  पर  लागू  होती  थीं  ।''

 इस  विधेयक  को  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  के  साथ  पढ़ा  जाना  चाहिये  ।  सेवा  की  दाँतों  में  ऐसा

 कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  जो  पहले  की  सेवा  की  शर्तों  की  अ्रपेक्षा  कम  लाभदायक  हों  ।  मत

 इस  भ्राता  पर  कोई  चिन्ता  नहीं  होनी  चाहिये  |

 इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  गया  है  कि  सेवा  को  सतत  गिना  जाये  |  चाहे  इसे  स्थानान्तरण  कहा  जाये

 या  सेवा  सतत  गिनी  जायेंगी  ।  परन्तुक  में  कहा  गया  है  :

 ज़िउस  निगमित  निकाय  या  उपक्रम  का  जहां  कर्मकार  को  स्थानान्तरित  किया  गया  हैं

 या  सेवामुक्त  किया  गया  क़रार के  अधार  पर  अथवा  विधिक  रूप  से  कर्मकार

 को  उसकी  छंटनी  की  अवस्था  औद्योगिक  विवाद  १  EVY9  की  धारा  २४

 के  ret,  इस  म्राघार  पर  कि  उसकी  सेवा  जारी  रही  है  कौर  स्थानान्तरण  या

 सेवा युक्ति  से  उसकी  सेवा  में  बाधा  नहीं  पड़ी  प्रतिकर  देने  के  लिये

 उत्तरदायी  होगा  ।''

 स्वत  सम्बद्ध  कर्मचारी  की  सेवा  को  सतत  माना  जायेगा  ।  सेवा  भंग  नहीं  होगी  कौर  यदि  नया

 मालिक  उसकी  सेवाश्रों  को  समाप्त  करना  तो  उसकी  सेवायों  को  सतत  माना  जायेगा  कौर  तदनुसार

 उसे  प्रतिकर  देना  पड़ेगा  |  इसलिये  श्री  त०  ब०  fara  राव  द्वारा  प्रकट  की  गई  आशंकाएं  ठीक  नहीं  हैं  |

 माननीय  सदस्यों  ने  वाद-विवाद  के  भ्रन्तर्गत  जो  प्रश्न  उठाये  थे  उनका  मैंने  सभी  उत्तर  दें  दिया  है  |

 सभापति  महोदय  :  प्रत  यह  है  कि  :

 परिवहन  निगम  2&Yo  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 महोदय  :  श्री
 हम  इस  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  |  श्री  त०  धन  विपुल  राव  ने  दो

 संशोधन  रखे  हैं  ।

 श्री  त०  ब०  विफल  राव  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  के  कारण
 मैं

 अपना  संशोधनों  को  प्रस्तुत

 नहीं  करना
 चाहता

 ।
 ae

 मल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 ८  १९५६  कर्मचारी  भविष्य  निधियाँ  )  विधेयक  ८६३

 महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  २  स्कोर  ३  विधेयक  का  लग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  २  कौर  ३  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 we  १,  अधिनियमन  सत्र  कौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये गय
 |

 श्री  श्रलगेदान  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रशन

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधियां  )  विधेयक

 में  प्रस्ताव  करता ह ं*  कि टीम  मंत्री  खण्डूभाई  देसाई )

 भविष्य  निधियां  १  GYR  में  arr  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार किया  जायें  |

 यह  एक  बहुत  सरल  कौर  भ्रत्यन्त  निर्विवाद  सा  विधेयक  है  ।  मुझे  alas  लम्बा  भाषण  दन

 की  श्रावव्यकता  नहीं  हे  |

 चूंकि  यह  अवसर  प्राप्त
 हुमा

 में  सभा  को  यह  बताऊंगा  कि  भविष्य  निधियां  अघिनियम

 ने  गत  वर्षों  में में  क्या  प्रगति  की  है  ।  यह  कर्मचारी  भविष्य  निधि  जैसा  कि  सभा  को

 विदित  पहलें  पहल  फैक्टरियों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  भविष्य  निधियों  की  स्थापना

 करने  के  लिये  PEXR  में  अधिनियमित  किया  गया  था  ।  इस  स्रधिनियम  के  oad  प्रमख  उद्योग

 खे  गये  अर्थात  बिजली  मशीनरी  सम्बन्धी  या  सामान्य  इंजीनियरिंग  वस्तु

 उद्योग  लोहा  श्र  कागज  कौर  वस्त्र  उद्योग  कर्मचारी  भविष्य  निधि  जो  अधिनियम  की

 धारा  ४  के  अधीन  बनाई गई  १  नवम्बर  2EXVA से  झन सचित  उद्योगों में  लगी  फैक्टरियों मे

 लागू  की  गई  थी  ।

 इस  ग्र धि नियम के  भ्रन्त्गत  छः  अनुसूचित  उद्योगों  की  लगभग  २,३००  फैक्टरियां  ्य श्राती है  इन  में  से

 yoo  से  म्यूजिक  फैक्टरियों  को  इससे  विमुक्ति  दे देकर  स्वयं  अपनी  भविष्य  निधि  योजनाओं  को  चलाने  की

 santa  दी  गई  है  ।  मैं  यहां  एक  बात  स्पष्ट  कर  दू  |  मे  रा  विमुक्ति से  area  समूची  योजना  से  उन्मुक्ति

 परन्तु  इसका  यह  प्रथ  नहीं  हैं  कि  उन्हें  भविष्य  निधियां  अधिनियम  से  विमुक्ति  दे  दी  गई  हैं  ।  उन्हें  स्वयं

 अपनी  योजनायें  भविष्य  निधि  योजना  के  eta  जमा  धन  को  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  लगाने

 के  लिये  कहा  गया  है
 ।  इस

 बात  का  व्यान
 भी

 रखा  गया  है
 कि  इन

 योजनाओं  के  लाभ  सं विहित  योजना

 ee
 के  भ्रन्तर्गत  प्राप्त

 तर्गत  प्राप्त  होने
 वाले  लाभ से  कम  न  और  विधियों

 ऐसे  प्रयास
 बोर्डों

 के  पांस  जिसमें

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  के  साथ  प्रस्तुत
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 विधेयक

 [  श्री  खण्डूभाई  देसाई  |

 कर्मचारियों  का  प्रतिनिधान  मालिकों  के  प्रतिनिधित्व  के  बराबर  कौर  धन  कंवल  केन्द्रीय  सरकार

 की  प्रतिभूतियों  में  ही  विनियोजित  किया  जाये  ।

 इन  उद्योगों  के  श्रन्तगत  १६  लाख  कर्मचारी  जिनमें  €  लाख  से  अधिक  उन्मुक्त  फैक्टरियों

 में  इसका  यह  अर्थ है  कि  उन्मुक्त  फैक्टरियां  बड़ी-बड़ी  फैक्टरियां  जिनमें  उनकी  अपनी  भविष्य

 निधि  योजनायें  हैं  ।  प्रति  वर्ष  औसत  अ्रंशदान  (Seat  फैक्टरियों  लगभग  ge  करोड़  रुपये

 है  ।  सितम्बर  १९५६ के  पन्त  तक  ear  की  कुल  राशि  ६९  करोड़  रुपये  के  लगभग  है  |

 निधि  का  रुपया  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  विनियोजित  किया  गया  है
 are  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना

 के  ः अ्रन्तगत  विकास  योजनाकारों  पर  खर्च  किये  जाने  के  लिये  पृथक  रक्षित  किया  गया  विशेषकर

 इस  प्रकार  प्राप्त  धन  औद्योगिक  कर्मकारों  की  lava  योजनाश्रों  के  लिये  दिया  जाता  है  ।  सितम्बर  १९५६

 की  समाप्ति  तक  चार  करोड़  रुपया  भूतपूर्व  सदस्यों  या  उनके  नामांकित  व्यक्तियों  को  वापिस  दिया  जा

 चुका है  ।  ह

 कुछ  दिनों  से  भविष्य  निधि  योजना  को  समस्त  श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  पर  लागू  किये  जाने  की

 लगातार  मांग  की  गई  है  ।  योजना  झ्रायोग  और  त्रिपक्षीय  सलाहकार  समिति  ने  विभिन्न  स्तरों  पर

 चारी  भविष्य  निधि  झ्र धि नियम  का  विस्तार  किये  जाने  की  सिफारिश  की  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि में  सरकार  समस्त  उद्योगों  के  दस  हजार  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  के  लाभ  प्रदान  करना

 चाहती है  |  इस  दिशा  में  पहला  कदम  यह  उठाया  गया  कि  ३१  १९५६  से  कर्मचारी  भविष्य
 निधि

 अधिनियम  को  १३  अतिरिक्त  फैक्टरी  उद्योगों  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  कौर  चार  अन्य  फैक्टरी  उद्योगों

 घर  इसे  ३०  १९५६  से  लागू  किया  गया  इन  १७  झ्रतिरिवत  उद्योगों
 के

 ले  लिये  जाने

 लगभग  १,६००  छोटी  फैक्टरियों  में  काम  करने  वाले  पांच  लाख  कौर  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि

 का  लाभ  दिया  गया  कौर  इससे  श्रंदवदानों में  वार्षिक  वृद्धि  अनुमान  CEE  करोड़  रुपये  हुई  हैं  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  इस  समय  फैक्टरी  उद्योंगों  पर  लाग  होता  है  शौर  ऐसे  ही  उद्योगों

 तक  ही  अधिसूचना  द्वारा  इसके  विस्तार  की  व्यवस्था  करता  है  ।  कतिपय  श्रेणियों  की

 वाणिज्यिक  संस्थाओं  arte  जैसी
 गे  TihaeTy  संस्थानों  पर  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  का  कोई  उपबन्ध

 नही ंहै  ।  यदि  १०,०००  या  इससे  fae  कर्मचारियों वाले  समस्त  उद्योगों  के  कर्मचारियों को  भविष्य

 निधि  का  लाभ  पहुंचाना  अपेक्षित  हो  तो  ऐसा  उपबन्ध  भ्रत्यावश्यक  है  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन

 द्वारा  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  कौर  सरकार  सम्बद्ध  हितों  के  परामर्श  से  ऐसी  संस्थापनाओओं  पर  इस

 अधिनियम
 को  लागू  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  है  ।  किन्तु  जब  तक  हम  इस  विधि  को  पारित

 नहीं  हम  ऐसा  नहीं कर  सकते |  इसीलिये  यह  संद्योधन  आवश्यक हैं  ।  तदनुसार  यह  विधेयक

 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  शक्ति  देना  चाहता  है  कि  वह  सरकारी  सूचनापत्र  में  एक  अधिसूचना  प्रकाशित

 करके  किसी  Tehaeey  संस्थापना  या  किसी  श्रेणी  विशेष  की  संस्थापनाश्रों  जिसके  कर्मचा  रियों

 के  बारे  में  इसका  यह  विचार  है  कि  अघिनियम  के  अधीन  भविष्य  निधि  योजना  बनाई  जानी

 इस  अधिनियम  के  पर्यवेक्षण  के  अन्तर्गत  लाया  जा  सके  |

 सरकार  का  उद्देश्य  प्रीमियम  के  क्षेत्र  का  धीरे-धीरे  विस्तार  करना  ताकि  दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  यह  भविष्य  निधि  सुविधायें  देश  के  कौर  अधिक  औद्योगिक  कर्मचारियों  को  उपलब्ध  कराई

 जा  सकें  |  इन  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  सभा  से  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  कौर  इसे  विधि  के  रूप  में

 अधिनियमित  करने  की  प्रार्थना  करता हूं  ताकि  सरकार  इस  विधि  को  दुकानों  पर  काम  करने  वाले

 विशेष
 कर  देव की  वाणिज्यिक  संस्थापनाश्ों  में  काम  करने  बाले  सफ़ेद  पोश  कर्मचारियों  पर

 भी
 लागू कर  सकें  ।
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 विधेयक

 ह  विधेयक  जिसे  मैं  ora  करता  हुं  हम  शीघ्र  ही  पारित  सरकार  को  इस  योजना  अन्य

 संस्थापनाश्रों  पर  जो  भ्र भी  इसक  अर्न्तगत  नहीं  हैं  तथा  जो  वाणिज्यिक  या  औद्योगिक  नहीं  तथा

 बिहार  शौर  दक्षिण  के  बयानों  तक  विस्तृत  करने  की  rhe  प्रदान  करना  ।

 जैसे  कि  सभा  को  पहले  ही  विदित  है  सरकार  ने  एक  विधि  अधिनियमित  की  हैं  जिसक

 द्वारा  न्यूनाधिक  ऐसे  ही  उपबन्ध  बागान  श्रमिकों  पर  लाग  होते हैं  ।  यदि यह  योजना  बंगाल

 प्रिया  दक्षिण  के  बागान  श्रमिकों  पर  लागू  नहीं  की  जाती  तो  पुर्व  कौर  दक्षिण  के  बागानों  के  बीच

 एक  अस्वास्थ्यकर  प्रतियोगिता  उत्पन्न  हो  इसलिये  हमने  बागानों  को  विशेष  रूप  से  सम्मिलित

 किया  हैं  ।  मुझे  आशा  है सभा  इस  विधेयक  को  पारित  करेगी  |

 मैं  इस  विधेयक  को  एक  लाभदायक  उपक्रम  के  रूप  में  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 जसा
 कि

 सभा  को  अच्छी  तरह  विदित  सरकार  समय-समय  पर  ऐसे  कल्याणकारी  विधान  बनाती  रही  ह  |

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  बहुत  से  ऐसे  विधान  प्रस्तुत  किये  गये  कौर  wa  तक  जिस  मात्रा

 तक  वे  कार्यान्वित  नहीं  किये  गये  उस  मात्रा  तक  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उनको  कार्यान्वित  करते

 की
 प्रकाश  करते  मैं  इस  विधेयक  को  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 का०  To  त्रिपाठी  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत
 करता  हूं  |  जब  बागानों  पर

 इस  विधान  को  लागू  करने  का  प्रदान  उठा  था  तब  यह  कठिनाई  खड़ी  हुई  थी  कि  ही  पास  कोई

 fart  उपबन्ध  नहीं  था  कौर  हम  इसको  इन  उद्योगों  पर  लागू  नहीं  कर  सकते  श्रीराम  सरकार  विधि

 बनाना  चाहती  थी  |  केन्द्रीय  सरकार  की  सलाह  से  उसने  विधि  बनाई  wie  रब  उसने  भविष्य  निधि

 के  द्वारा  २२  करोड़  रुपये  की  निधि  जमा  कर  ली  हैं  ।  प्रतियोगीय  क्षमता  को  बराबर  रखने  के  लिये

 अन्य  नत्रा  पर  भा  इस  लाग  करना  अ्ावस्यक  है  ।

 ग्रासिम  में  आर्थिक  प्रौढ़  प्रार्थी  एककों  में  भेद  किया  गया  है  |  करार  के  महीने  से  कम  समय

 तक  काम  करने  वाले  उद्योगों  को  fared  किया  गया  था  ।  प्रारम्भ  में  इसे  एक  सामाजिक  उपक्रम न  मान

 कर  कर्मचारियों  को  कछ  वित्तीय  सहायता  देने  वाला  उपक्रम  माना  गया  था  |  कर्ब  भारत  सरकार  ने

 इसे  नीति  के  रूप  में  अपनाया  है  कौर  मुरादों  करता  हूं  कि  वह  कचार  के  तथाकथित  अनार्थिक  बागानों

 पर  भी  इसको  लाख  कराने  के  दबाव  डालेगी  ।  वे  अ्रनार्थिक  इस  कारण  हैं  क्योंकि  उनकी  कोई

 परवाह  नहीं  की  जाती है
 ।  मैं  वर्षों

 से  कहता  रहा हं  कि  जो
 लोग  शीरानी  संपत्ति

 का
 उचित  प्रबन्ध  नहीं

 करते  उनसे  सरकार  को  उक्त  सम्पत्ति  ले  लेनी  चाहिये  कौर  प्रबन्ध  व्यवस्था  ठीक  करनी  चाहिये  |

 इंग्लैण्ड में  भी  ऐसी  विधियां  हैं  ।  हमारे  यहां  ऐसी  विधि  न  बनाये  जाने  का  कोई  कारण नहीं  हे  |  इस  प्रकार

 इकट्ठी  की  गई  राशि  मालिकों  को  ही  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये  दे  दी  जाती  है  ।

 समझता
 हूं

 कि  प्रयत्न  किये  जाने  पर  ये  बागान  अ्रधिक  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ।

 ara  अ्रघिनियम  में  उपबन्धित  है  कि  कर्मचारियों  को  श्रीवास  की  सुविधाएं  प्राप्त  होनी  चाहियें  ।

 अब  दूसरी  योजना  में  सरकार  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  देगी  ।  मैं  करता  हूं  सरकार  बागान  क्षेत्रों

 में  झ्रावास  कार्यक्रम  को  प्रायोजित  ढंग  से  आरम्भ  करेगी  |

 वाणिज्यिक  सेवाओं  तक  इसका  विस्तार  करने  का  यह  उद्देश्य  है  कि  व्यक्ति  चाहे  कहीं  भी  काम

 उस  भविष्य  निधि  का  लाभ  प्राप्त  होना  ही  चाहिये  ।  भविष्य  निधि  रखने  att  न  रखने

 वालों  में  कोई  अन्तर  नहीं  रहना  चाहिये  ।  समाज  में  जो  कृत्रिम  भेदभाव  दिखाई  देता  है  वह  समाप्त

 होना  चाहिये  ।  मैं  झ्राद्मा  करता  हूं  कि  एक  बार  जब  सरकार  कोई  व्यवस्था  बना  देगी  तो  देश  के

 समस्त  कर्मचारी-वर्ग  को
 भविष्य  निधि

 का  लाभ
 प्राप्त  हो  सकेगा en  ननवा  नाला  लि

 मूल  अंग्रेजी में



 कर्मचारी  भविष्य  निधियां  )  ८  १९५६

 विधेयक

 eto  प्र०  त्रिपाठी

 अब  २३६  करोड़  रुपये  भविष्य  निधियों  में  प्रा  रहे  हैं  ।  कुछ  समय  पुर्व  श्रम  सम्मेलन  में  इसे  ८

 प्रतिशत  तक  बढ़ाने  का  विचार  प्रकट  किया  गया  था  |  यह  ठीक  इससे  दूसरी  योजना  के  लिये
 aha

 साधन  उपलब्ध  हो  सकेंगे  |  इस  प्रणाली  से  प्रजातंत्रात्मक  आधार  पर  पूंजी  निर्माण  संभव  हो  सकता  है  |

 यदि  कर्मचारियों  are  मालिकों  से  १०  प्रतिशत  अंशदान  लिया  तो  ४४  करोड़  रुपये  की  राशि  हो

 जायेंगी  ।  खानों  कौर  बागान  तथा  परिवहन  कौर  वाणिज्यिक  संस्थापनाश्रों  को  मिला  कर  यह

 राशि ६३  करोड़  रुपये  हो  जायेंगी  |  इसे  पांच  गना  करने  से  ३१४५  करोड़  रुपये  होते  हैं  ।  यदि  इस  साधन

 पर  गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  दिया  जाये  तो  यह  दूसरी  योजना  को  चलाने  का  मुख्य  साधन  हो  सकता  हैं  |

 श्रमिक  वर्ग  को  जो  लाभ  होगा  वह  स्पष्ट  क्योंकि  करोड़ों  रुपया  न  केवल  मकानों के  लिये

 बल्कि  न्य  सुविधाओं  के  लिये  भी  खर्च  किया  जा  सकता  हैं  |

 मुझे  इस  विधेयक का  समर्थन  करने  में  बहुत  होता  हूं
 ।

 में  नहीं  कह  सकता  कि  ग्रंशदान की  दर क

 ot  प्रतिशत  तक  बढ़ा  देने  का  निर्णय  किया  गया  हैं  या  नहीं  ।  में  गदा  करता  हूं  कि  मालिक  लोग  इसे

 मान  क्योंकि  ora  में  उन्हें ही  इससे  अधिक  लाभ  मिलेगा  |

 जब  हम  मजूरी  बढ़ाने  की  मांग  करते  हैं  तो  नियोजक  कहते  हैं  कि  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  |

 परन्तु  यदि  इस  अतिरिक्त  राशि  को  भविष्य  निधि  के  रूप  में  सुरक्षित  कर  दिया  तो  कोई  मुद्रास्फीति

 नहीं  होगी  ।  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 मजूरी  बोर्ड  स्थापित  किये  जा  रहे हें  जो  मजूरी  की  वृद्धि

 की  मांग  का  न्याय-निर्णयन  करेंगे  |  मुझे  तनिक  भी  सन्देह  नही ंहैं  कि  भविष्य  निधि  योजना  से  मुद्रास्फीति

 को  कम  किया  जा  सकता  हैं  ।

 वित्त  के  विकास  के  बारें  में  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हैं  कि  श्रमिक  वर्ग  की  मजूरी  कौर  वेतन

 बढ़ाने  ताकि  श्रमिक  वर्ग  पूंजी  निर्माण  में  अपना  अद्य दान  कर  सके  |  विकास  निधियों  को  बनायें

 रखने  की  संभावना  तभी  हो  सकती  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  भविष्य  निधि  एक  बहुत  ग्र्च्छा  साधन  हैं  |

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  att  हमें  इसे  पारित

 कर  देना  चाहिये  कौर  यह  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  इस  देश  में  प्रत्येक  कर्मचारी  को  भविष्य  निधि  का

 लाभ  प्राप्त  कौर  इसका  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  किया  जाये  |

 सरकार  ने  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  ले  भी  लिया  है  |  मैं श्राद्या
 करता  हूं

 कि
 कुछ

 सरकारी  समुदायों  की  भविष्य  निधि  की  दरों  ate  सरकारी  भविष्य  निधि  की  दरों
 में

 जो  अन्तर  वह

 दूर  हो  जायेगा ।

 pat  ado  qo  विट्ठल  राव  )  :  मैँ  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  P|  माननीय  मंत्री नें

 बढ़ाये  जाने  की  मांग  को  स्वीकार  करके  श्रमिक  वर्ग  के  प्रति  न्याय  किया  है  ।  रे  विचार  में  यह

 संशोधक  विधेयक  बहुत  पहले  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  था  ।  इसमे  बहुत  विलम्ब  किया  गया हैं
 ।

 भविष्य  निधि  योजना  का  लाभ  सभी  प्रकार  के  कर्मचा  रियों  को  प्राप्त  होना  चाहिये  केवल  फैक्ट  श्रमिकों

 को  ही  नहीं  ।

 [  श्री  बमन  पीठासीन  हुए |]

 हमें  हम  है  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  भविष्य  निधि  व्यवस्था  को  wa  गानों  पर  भी

 से  चार
 लाख

 लागू  किया  जायेगा  ।  दक्षिण  के  चाय  और  काफी  बागानों  तीन  चार  be RSs  त  क  श्रमिकों  को  इससे

 जिप्सम  की  खानों  में  काम  करने  वालें  श्रमिकों  के  लिये लाभ  पहुंचेगा  |  किन्तु
 wae  =

 मूल  अंग्रेजी में में



 ८  १९५६  कर्मचारी  भविष्य  निधियां  )  <8 AC)

 विधेयक

 भविष्य  निधि  की  व्यवस्था  नहीं की  गई  है  ।  सोने की  खानों  में  काम  करने  वाले  CY, 06  श्रमिकों

 पर भी  इस  विधि  का  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।

 इस  अधिनियम  के  क्षेत्र  के  विस्तार  से  कारखानों  के  ३०  खानों  के  लाख  बागानों

 के  ५-६  लाख  श्रमिकों  को  लाभ  पहुंचेगा  |  मैं  नहीं  कह  सकता
 कि  वर्तमान  विधेयक

 के  द्वारा  यह  योजना

 रेशा के  3.¥0.000  सड़क  यातायात  कर्मचारियों  पर  भी  लाग  की  जा  सकेंगी  प्रिया  नहीं  ।  में  चाहता

 हू ंकि  इसे  सौराष्ट्र  से  दक्षिण  में  तूतीकोरिन  तक  समृद्ध  से  पनी  जीविका  कमाने  वाले  नाविकों  पर  भी

 लागू  किया  जाये  ।  इनका  काम  बहुत  जोखिम  का  हैं  कौर  इन  पर  श्रमिक  प्रतिकर  ahaha  ग्रोवर  न्यूनतम

 मजूरी  भ्र धि नियम  भी  नहीं  होता हैं  ।  हाल  ही  में  एक  अधिसूचना  द्वारा  इसे  समाचारपत्र  उद्योग

 पर  भी  लागू किया  गया  किन्तु  केवल  उन  कर्मचारियों पर  जिन  का  वेतन  ३००  रुपये
 या

 इससे  कम

 हैं  सभी  कर्मचारियों पर  इसे  लाग  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  विभेद  दूर  किया  जाना  चाहिये  कौर मेँ  चाहता

 हू ंकि  इसे  सिनेमा  उद्योग  के  ३०,०००  कर्मचारियों  पर  भी  लाग  किया  जाये  ।  श्रमिक  तालिका  की

 अन्तिम बैठक  में  यह  तय  किया  गया  था  कि  अंशदान  की  दर  cs  प्रतिशत  तक  बढ़ा  दी  जाये  आठ

 मास हो  चुक  हूँ  किन्तु  ot  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया  हैं  ।  दर  को  बढ़ाकर  sg  प्रतिशत  करना  बहुत

 आवश्यक  हू  नहीं  तो  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्त  होने  पर  बहुत  ही  नगण्य  धनराशि  मिल  पाती  है  |

 इस  अधिनियम  का  कौर  भी  उदारीकरण  किया  जाना  चाहिये  ।  नियोजक  के  area  की  जब्ती

 को  लीजिये  ।  यदि  किसी  कर्मचारी  का  सेवाकाल  तीन  वर्ष  से  कम  तो  नियोजक  के  अंशदान  का

 9%  प्रतिशत  जब्त  किया  जाता  यदि  उसका  सेवाकाल  १०  वर्ष से  कम  तो  ४५०  प्रतिशत  जब्त

 किया  जाता  है
 ।

 पुरा  अंशदान  तभी  मिल  सकता  है  जब  सेवाकाल  १४५  वर्ष  से  प्रतीक  हो  ।  मे  रा  अनुरोध

 @  सरकार  द्वारा  जब्ती  बिल्कुल  नहीं  की  जानी  चाहिये  |  भ्रान्ति  यह  धन  हैं  किसका  न्यूनतम  सेवा

 वधि  ड्राप  तीन  वर्ष  रख  सकते  हैं  किन्तु  जिनका  सेवाकाल  तीन  वर्ष  से  अधिक  हो  उन्हें  पूरा  आदान

 मिलना  चाहिये  ।

 ग्रंशदान  की  गणना  पुर  महंगाई  भत्ते  को  ध्यान  में  रखते  हए  की  जानी  ताकि  विभिन्न

 प्रकार  की  भविष्य  निधियों--कोयला  खान  भविष्य  कर्मचारी  भविष्य  निधि  या  रेलवे  कर्मचारी

 वष्य  निधि  में  कोई  प्रकार  न  रहे  |

 में  तो  उस  दिन  की  बाट  देख  रहा  हूं  जबकि  श्रमिक  को  भविष्य  निधि  के  लिये  कोई  अंशदान  नहीं

 करना  पड़ेगा  |  समूची  व्यवस्था  नियोजक  या  सरकार  द्वारा  ही  की  जायेगी  जैसा  कि  कुछ  देशों  में  है  ।

 तुषार  चटर्जी
 :

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  |  wa  इस  अधिनियम  को

 बागान  श्रमिकों  कौर  कुछ  ग्न्य  कारखानों  के  कर्मचारियों  पर  लाग  किया  जा  रहा  ऐसा  करने  से  श्रमिकों

 की  एक  पुरानी  मांग  पुरी  होगी  ।

 इसका  स्वागत करते  हुए  मैँ  सरकार  का  ध्यान  कुछ  बातों  की  प्रो  दिलाना  चाहता हूं  ।
 केन्द्रीय  प्रयास  बोर्ड  का  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  pave  करता  हूं  कि  को  न  केवल  भविष्य

 निधि  अघिनियम को  प्रतीक  से  afr  उद्योगों पर  लाग  करना  बल्कि  भविष्य  निधि  प्रयोजन को

 क्रियान्वित  करने  के  मार्ग  में  जो  कठिनाइयां  जाती  हैं  उनको  भी  दूर  करना  चाहिये  ।

 म॑ं  समझता  हूं  कि  सरकार  नें  केन्द्रीय  प्रन्यासी  बाद  के  सुझावों  पर  समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  ओर

 Teg aaa  दी  वर्षो  मे  उसने

 जो

 प्रश्न  उठाये  उन

 पर

 सरकार
 ने  oral  तक  विचार  नहीं  किया  है  |  क्या  यह

 विधेयक  उन्हीं  सुझावों  का  परिणाम  है
 ?  परन्तु  प्रयास  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये  अन्य  सुझावों  के  सम्बन्ध

 में  सरकार
 ने

 अपने  निर्णय
 की

 कोई  सूचना
 नहीं  दीहै कप्पनध्नधभ अ  ee

 मिल  stat  में  ।



 दद्  कर्मचारी  भविष्य  निधियां  )
 ८  PERE

 विधेयक

 तुषार  चटर्जी |
 मेंने  तीन  बार  सदन  में  यह  प्रश्न  पुछा  है  कि  विमुक्त  कारखानों  के  मामले  में  प्रयास  बाद  बनाने

 की  प्रक्रिया  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय किया  है  ।  किन्तु  तीनों  बार  यह  उत्तर  दिया  गया  हूं  कि  यह

 मामला  विचाराधीन  है  ।  प्रभी  तक  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता

 कि  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  की  सुविधा  देने  का  उत्तरदायित्व  लेते  हुए  सरकार  केन्द्रीय  प्रयास

 बोर्डे  की  राय पर  उचित  ध्यान  क्यों  नहीं  देती है  ।  मैं  स्वयं  जानता हुं  कि  विमुक्त  कारखानों के  सम्बन्ध

 में  श्रमिकों  की  बहुत-सी  शिकायतें  हैं  ।  इनकी  जोर  सरकार  का  ध्यान  झ्राकर्षित  किया  गया  था  ।  किन्तु

 सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  किया  |

 मेरा  ख्याल  था  कि  इस  संशोधक  विधेयक  के  भविष्य  निधि  अ्रधिनियम  की  धारा  २७

 विमुक्ति के  विषय  में  जो  त्रुटियां wa  भी  शेष  हैं  उन्हें  प्रीमियम की  धारा  219 (  में  कोई

 परन्तुक  रख  कर  दूर  कर  दिया  किन्तु  सरकार  ने  भी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  ।  इस

 टि  को  दूर
 न

 करने  सें  बहुत  से  कर्मचारी  इसके  लाभ  से  वंचित  हो  जायेंगे ale  मालिक  अनुचित  लाभ

 उठायेंगे  ।  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  एक  सिफारिश  यह  की  गई  थी  कि  भविष्य  निधि  उन  उद्योगों  में  भी

 शुरू  की  जाये  जिनमें  श्रमिकों की  संख्या  १०,०००  से  |  इस  बात  पर  भी  सरकार नें  विचार  नहीं

 किया  ry

 इस  अधिनियम  को  केवल  कुछ  AIT  उद्योगों  पर  लागू  कर  देने  से  श्रमिकों  को  कठिनाइयां  दूर  नहीं

 डो  जाती  क्योंकि  इनका  स्वागत  केवल  वही  करते  जिन्हें यह  सुविधा  पहलें  से  प्राप्त  नहीं  थी  ।

 जिन्हें  पहले  से  किसी  प्रकार  की  भविष्य  निधि  की  सुविधा  प्राप्त  उन्हें  इस  अधिनियम  के  लागू

 होने  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  बल्कि  कुछ  सन्देह  होता  उदाहरणतया  आनन्द  बाजार

 PAPA के  जिन  पर  यह  अघिनियम कर्ब  लाग  कहते हैं  कि  इससे  उन्हें  उतना  लाभ  नहीं

 जितना  कि  उन्हें  अपनी  पहली  योजना  से  होता  था  ।  सरकार  को  इस  बात  पर  ध्यान  देकर

 अधिनियम  के  उपबन्धों  की  त्रुटियों  को  दूर  करना  चाहिये  |

 ५  ५  व3ि+
 श्रम  मंत्री

 नें
 स्वयं  कहा  है  कि  सब  बड़े-बड़े  नियोजक  विमुक्ति  के  लिये  प्रार्थनापत्र  देते  हैं  प्रौढ़  सभी

 बड़े-बड़े  सेवायो ंने  विभक्ति  प्राप्त  कर  ली  है  ।  तीन-चौथाई  श्रमिक  विभक्ति  खंड  के  ग्रन्तगत

 श्री  जात हैं  भ्र ौर केवल  एक-चौथाई  पर  ही  वर्तमान  अ्रधिनियम के  अन्य  उपबन्ध  लाग  होते  हैं  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  वर्तमान  अधिनियम  में  सुधार  कर  के  इसे  उन  ग्रोवर  योजनाओं  के  अ्रनुरूप  बनाया  जाना

 जो  पहले  से  ही  लागू  हैं  ।  ऐसा  करने  से  अधिकांश  कर्मचारी  संतुष्ट  हो  जायेंगे  |

 अधिकांश  श्रमिक  इसलिये  अपनी  अलग  योजना  पसन्द  करते  क्योंकि  इसके  भ्रन्तर्गत  उन्हें  ऋण

 मिल
 सकता  है  ।  मूल  अ्रधिनियम के  ऋण  की  मंजूरी

 नहीं  दी  जाती  है  ।  प्रयास  बोर्डे  ने  एक

 सिफारिश  की  थी  कि  विशेष  परिस्थितियों में में  ऋण  मंजूरी  दी  जानी  चाहिये  ।  सरकार  ने  इस

 सिफारिश  पर  भी  विचार  नहीं  किया  ॥

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  यदि  इस  विधेयक  के  द्वारा  अधिनियम  की  त्रुटियां

 दूर  कर  दी  तो  मुझे  अधिक  प्रसन्नता  होती  |

 ल०  जोगेश्वर  सिंह  मणिपुर :
 मैं  अपना  भाषण  दिल्ली  कौर  मनीपुर  तक  सीमित

 रखना  चाहता  जहां  परिवहन  कर्मचारियों  की  स्थिति  शोचनीय  है  ।  मैं  जानना
 चाहता

 हूं  कि  क्या

 पूर्वे  भाग  क  में  के  राज्यो ंमें  लागू  भविष्य  निधि  इरादी  योजनायें  दिल्ली  परिवहन सेवा  के  कर्मचारियों  पर

 भी लागू  होती हैं
 या  नहीं ?

 afs  यह

 सुविधा  उन्हे  नहीं

 दी  जा

 रही

 तो
 उनको  बहुत  कठिनाई  होगी

 |
 —ee

 ast  में  ।
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 वे  काफी  समय  खतरे  से  पूर्ण  सेवा  करते  हैं  ।  श्री  यदि  कोई  दुर्घटना  हो  जाये  तो  उनके  पराश्रित  व्यक्तियों

 की  देखभाल  कौन  करेगा  ?

 श्री  टेक  चन्द  बीमा  कम्पनियों  के  कुछ  परिवहन  मजदूरों  की  हालत

 ऐसी  है  कि  वे  बीमा-सुविधा  का  लाभ  नहीं  उठा  सकते  ।  दिल्ली  परिवहन  मजदूरों  की  हालत

 ऐसी ही  मेरे  राज्य  मनीपुर  में  परिवहन  मजदूरों की  हालत  बहुत  ही  शोचनीय है
 |

 उनको
 सेवा

 के  कोई  नियम  नहीं  केवल  मुख्य  पदाधिकारी  उनकी  नियुक्ति  तथा  सेवा से  हटाये जाने  के  लिये

 उत्तरदायी  समय  गया है  कि  श्रम  मंत्री  को  मनीपुर  राज्य  में  परिवहन  मजदूरों  की

 अवस्था  की  जांच  करनी  चाहिये  ।  ये  लोग  खतरनाक  परिस्थितियों  में  काम  कर  रहे  दानापुर

 शर  मणिपुर  के  बीच  की  सड़क  नागा  पहाड़ियों  में  से  होकर  जाती  है  शर  इन  मजदूरों  को  अ्रापात  क्षेत्रों

 में  कार्य  करना  पड़ता  परन्तु  इनके
 लिये  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है  कौर
 न  ही  सेवा

 की  सुरक्षा  का  कोई

 प्रबन्ध  है  जबकि  नागा  पहाड़ियों  में  काम  करने  वालें  झ्रासाम  सरकार  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  एक

 विशेष  उपबन्ध  है  ।  यदि  वे  मर  जाते  तो  उनके  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  मत  मैं  माननीय  मंत्री  से

 सविनय  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  उनको  कम  से  कम  भविष्य  निधि  योजना  की  सुविधा  प्रदान  करें  ।  इसके

 अ्रतिरिक्त  इम्फाल  में  एक  कामदिलाऊ  दफ्तर  खोला  जाना  चाहिये  ताकि  ड्राइवरों  कौर  कंडक्टरों  की

 नियुक्ति  सन्तोषजनक  ढंग  से  हो  |

 एक  बात  कौर  |  उस  क्षेत्र
 के  ड्राइवरों  व  कंडक्टरों  के  वेतन क्रम  तथा  ठहरने  के  भत्ते  अ्रपेक्षतः

 बहुत  कम  हैं  ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 उनकी  परिस्थितियों  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह

 उनके  वेतन-क्रम  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  करें  अन्यथा  उनकी  हालत  कौर  भी  बिगड़  जायेंगी  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  दाह  गढ़वाल--पश्चिम  व  जिला  टिहरी  गढ़वाल  व  जिला

 :.  भ्रध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  प्रार्थना  करने  के  लिये  खड़ी  हुई  हूं  कि  पहाड़ों  में

 डेंट  फंड  की  सुविधायें  नहीं  हैं  कौर  वहां  भी  इन  को  सुलभ  किया  जाना  चाहिये

 श्री  कामत  :  इस  समय  तिहाई  भी  गणपूर्ति  नहीं  है  ।  अराधी  गणपूर्ति  न  होने  पर

 भी
 ant  बढ़ना  ठीक  नहीं  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय
 सदस्या

 की  बात  सुनने  दीजिये  ।  उन्हें  अपनी  बात  समाप्त  कर  लेने

 दीजिये  ।

 श्रीमती
 HAATA  ति  ड  शै  यह  कह  रही  ay  fa  एम्प्लाईज  प्रोविडेंट  फंड  के  साथ  यह  भी

 विचारा  जाये  कि  पहाड़ों  पर  प्रोविडेंट  फंड  की  सुविधायें  उपलब्ध  होनी  चाहियें  ।  वहां  पर  जो  ग्राम

 सैनिकों  हैं  उनको  बहुत  ही  कठिन  परिस्थितियों  में  काम  करना  पड़ता  है  कौर  बहुत  कष्ट  सहन  करना

 पड़ता है  ।  वहां  पर  जो  टीचर्स  जो  डाकिये  हैं  या  इसी  तरह के  दूसरे  लोग  काम  करने  वाले

 उनको  शाज़  प्राविडेंट  फंड  की  सुविधायें  नहीं  मिली  हुई  हैँ  जो
 कि  उनको  मिलनी  चाहियें  ।

 तो  मैं  चाहती  हूं  कि  माननीय  मंत्री  पहाड़ी  इलाकों  में  जो  काम  करने  वाले  हैं  उनको  भी  प्राविडेंट

 फंड  देने  के  प्रश्न  पर  गौर  करें  ।

 श्री  खंभा  देसाई  :  अ्रध्यक्ष  मै  सभा  का  आभारी हूं  कि  सभा  ने  इस  छोटे  से  विधायक  का

 स्वागत  किया  है  जिससे  भविष्य
 निधि

 का  लाभ  उन  लोगों  को  भी  मिल  जायेंगी  जो  मुख्य  अधिनियम

 मल  sit  में ।
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 [  थ्री  खंडूभाई  देसाई |

 के ग्रन्तर्गत  नहीं  भराते  हैं  ।  मैं  मनी  पुर  के  प्रतिनिधियों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  विधेयक  विशेषतया  इन

 लोगों
 की

 सहायता  करने  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  है
 ।

 वह  परिवहन  मजदूरों  का
 उल्लेख

 कर  रहे  थे  ।

 जहां  तक  वर्तमान  विधि  का  सम्बन्ध  हम  चाहते  हुए  भी  उन्हें  विधि  के  भ्रन्तर्गत  नहीं ला  सकते  ।

 जहां  तक  श्री  तुषार  चटर्जी  की  आलोचना  का  सम्बन्ध  वह  एक  न्यासी होने  के  नाते  जानते हैं  कि

 न्यासी  बोर्ड  का  काम
 न्यास  का  प्रशासन  करना है  ।  उन्होंने  जो  भी  सुझाव  दिये  हैं  व ेसरकार के

 धीन
 करता  हूं  कि  बहुत  शीघ्र  ही  मैं  सरकार  के  निष्कर्ष  गजट  में  प्रकाशित  कर  दूंगा

 |

 तथा  मैं  उन्हें  प्रशासन  दिलाता  हूं  कि  न्यासी  बोर्ड  के  अधिकतर  सुझाव  स्वीकार  हो  जायेंगे  |

 श्री  त्रिपाठी  यह  जानना  चाहते  थे  कि  इस  समय  भविष्य  निधि  अधिनियम  कितने  मजदूरों  पर  लागू

 होता  है  तथा  विधि  के  भ्रन्तर्गत  बनाई  गई  समू ची  योजना  के  कार्यान्वित  होने  पर  कितने  लोग  इसके  श्रन्तगंत

 झा  जायेंगे
 |

 प्राजकल  उद्योगों  में  इस  योजना  के  लागू  होने  से  लगभग  २१  लाख  मजदूर  विधि  के
 भ्रन्तगंत

 हैं प्रौर यह मँ मैँ  श्रारम्भकारी भाषण  में  कह  चुका  हूं  तथा  उनसे
 लगभग  २३  करोड़ रुपये  एकत्रित

 होंगे  ।  हमें  प्राशि  है  कि  विधेयक  के  पारित  होने  पर  हम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  ३,४८५

 श्रुति रिक्त  उपक्रमों  को  विधि  के  अन्तर्गत  ले  करायेंगे  ।  भविष्य  निधि  भ्र ौर  उसके  लाभों  का  अधिकार  €"  ४२

 लाख  कर्मचारियों  को  होगा  कौर  मालिकों  व  कर्म  चोरियों  का  वार्षिक  श्रमदान  लगभग  &  करोड़  रुपये

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  wea  में  हवास  शादी  विकास  योजनाओं  के  लिये  प्रतिवर्ष  कुल  लगभग  २२

 करोड़  रुपये  प्राप्य  होंगे  ।

 जैसा  कि  उन्होंनें  कहा  है  यह  उपबन्ध  विस्मित-प्रकार  का  है  तथा  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  जहां  तक

 मजदूरों  का  सम्बन्ध  वे  इस  बात  के  इच्छुक  होंगे  कि  अ्रंददान  ६४  से  बढ़ाकर  od  प्रतिशत  कर  दिया

 जाये  |  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  परन्तु  इसके  लिये  भ्र धि नियम  में  कौर  संशोधन  करना  पड़ेगा  |

 इसके  अतिरिक्त  इसके  लिये  विभिन्न  राज्यों  ् र  देश  के  विभिन्न  लोगों  से  परामर्श  करना  होगा  ।  मेँ  कह

 सकता  हुं  कि  हम  भ्रान्ति  विनिश्चय  करने  से  पहले  विभिन्न  सम्बन्धित  लोगों  से  शीघ्र  परामर्श  करेंगे  ।

 अधिनियम  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाते  समय  कुछ  उद्योगों  पर  प्रत्यक्ष  कारणों  से  यह  विधि  लागू  नहीं

 की  गई  थी  ।  यद्यपि  उन  उद्योगों  में  उस  समय  १०,०००  या  इससे  भी  अझ्रधघिक  लोग  काम  करते  थे  ।

 कि  उस  समय  उन  पर  एक  श्र  संकट  पाया  था  कौर  हम  इस  पर  पहुंचे  थे  कि  यदि  हम  उन
 पर  भविष्य  निधि  अधिनियम  लागू  करते  तो  सम्भव  था  कि  उससे  बेकारी  हो  जाती  कौर  कई  उपक्रम  बंद

 ब»  =.  ~
 इसका  यह  प्रथ  नहीं  है  कि  वे  सदैव  के  लिये  छोड़  दिये गय  हैं  ।  वे  निरन्तर  सरकार  के  विचाराधीन

 रहेंगे  ac  इस  विधि  के  भ्रन्तर्गत  ard  वाले  किसी  भी  उपक्रम  या  कारखाने  को  छूट  देने  की  कोई  इच्छा

 नहीं  है  ।  परन्तु  इस  प्रकार  की  विधि  111.0  तथा  सावधानीपूर्ण  लागू  करनी  होगी  क्योंकि  हमें  विधि
 क  क  ३

 इस
 तरह  लागू  नहीं

 करनी  चाहिये  कि  वह  व्यक्ति  को  सेवा से  निवृति पाने  पर  लाभ  देने के  ब जाये  उसे

 तुरन्त
 ही

 उसके  रोजगार
 से

 हटा  दे
 ।  a

 विशेष  कर  wa  हमें  बहुत  ही  सावधान  रहना  है  क्योंकि इस
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  में  उपबन्ध  है  कि  ५०  से  प्रतीक  व्यक्ति  सेवामुक्त  करने  वाला  कोई  भी  उपक्रम

 इसके  अ्रन्तगंत
 करा  सकता  है  ।  इतना ही  नहीं  ।  एक  परन्तुक  यह  भी  है  कि  यदि  सरकार यह

 निश्चय

 करती है  कि  कुछ  ५०  से  कम  व्यक्ति  रखने  वाले  भी  इस  उपक्रम  विधि  के  gels  सकते  हैं  तो  इसके

 अन्तर्गत  जायेंगे  |  यह  विनिश्चय  करने  में  हमें  इस  मामले  पर  बहुत  ही  सावधानी  से  विचार

 करना  होगा  ।

 ऋणों  के  बारे  में  एक  बात  उठाई  गई  थी  |  मे  रा  अपना  विचार  यह  है  कि  भविष्य  जिसका  उद्देश्य
 सेवा  निवृत्ति  के  पश्चात  या  वृद्धावस्था  में  सुरक्षा  के  निमित्त  कुछ  व्यवस्था  करना  वह  यथा  सम्भव
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 सुरक्षित  रहनी  चाहिये  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  मालिकों  व  मजदूरों  द्वारा  दिये  गये  अ्रंशदानों  में  से  उदा

 पुलबैक  ऋण  दिये  क्योंकि  लोग  भविष्य  निधि  में  संचित  किये  गये  धन  को  व्यय  कर  देंगे  कौर  इस  विधि

 का  उद्देश्य  जाता  रहेगा  ।  फिर  श्री  तुषार  चटर्जी  जानते  हैं  कि  गृह-निर्माण  के  लिये  सम्पत्ति  की

 प्राप्ति  की  सी  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  में  कुछ  ऋण  दिया  जाता  है  परन्तु  परिवार  के  दैनिक  या  साधारण

 व्यय  के  लिये  यह  ऋण  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  क्योंकि  ऐसा  करने  से  इसका  उद्देश्य  ही  विफल  हो  जाता  है  |

 मैं  समझता  हूं  कि  सभा  हमें  इस  विधि  को  किसी  भी  ऐसे  उपक्रम  पर  लागू  करने  के  लिये  पर्याप्त

 अ्रधिकार  देगी  जो  इस  विधि  के  अन्तर्गत  लाये  जानें  के  योग्य  समझा  जाये  ।

 |. अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है
 :

 te
 कि  कमेंट्री  भविष्य  निधि  PEXR  में  और  आगे  संबोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  २  |

 श्री त०  विट्ठल  राव
 :  मैं

 संशोधन  संख्या  १  २  प्रस्तुत करना  चाहता  हुं  ।

 श्री  खंभा  देसाई  :  यह  स्वयं इस  विधि  में  ही  सम्मिलित है  ।  मैँ  इसे  स्वीकार नहीं  करता

 श्री  do  ब०  विट्ठल  राव  :  यह  स्पष्टीकरण  है  भ्र ौर  सड़क  परिवहन  तथा  अन्तर्देशीय  कौर

 सागर  परिवहन  को  उपक्रमों  में  सम्मिलित  करना
 चाहता  है  |

 श्री  खंभा  देसाई  :  यह  उस  संशोधन  में  श्री  जाता  है  जो  संस्थापन  शब्द  के  सम्बन्ध  में

 किया  गया  है  तौर  परिवहन  एक  संस्थापन  है

 श्री  to  ब०  विट्ठल  राव  :
 तो  मैं  इसे  प्रस्तुत  नहीं  करता  |

 श्रिया  महोदय
 :

 क्या  वह  संशोधन  संख्या  ३  को प्रस्तुत कर  रहे  हैं  ?  नहीं  ।

 प्रशन यह  है  :

 खंड  २  से  ६  तक  तथा  खंड  १  विधेयक  के  sin  बनें  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  २  से  ६  तक  कौर  खंड  १  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 1श्रघ्यक्ष महोदय : प्रदन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 ~  ”

 अ्रघिनियमन  सुत्र  तथा  नाम  विधेयक  का  अंग  बन ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 अधिनियमन  सुत्र  तथा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 श्री  खं डू भाई देसाई  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ी

 महोदय  :  यह  है  :
 1.0

 विधेयक  पारित  किया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 महोदय  :  २१  तारीख  इस  सत्र  का  भ्रान्ति  निश्चित  दिन  है  ।  असाधारण  परिस्थितियों

 को  छोड़  कर  हम  एक  दिन  के  लिये  भी  सत्र  नहीं  बढ़ायेंगे  ।  कदाचित  हमें  २२  तारीख  को  बैठना  पड़ेगा  ।

 कभी  बहुत  से  विधेयक  हैं  ate  भ्रनुदानों  की  मांगों  पर  भी  विचार  करना  है  ।  कौर  हमारे  पास

 सब  लगभग  vo  घंटे  हैं  तथा  यदि  हम  शनिवार  को  न  बैठें  या  प्रतिदिन  एक  घंटा  झ्र धिक  न  बैठें  तो  हम

 ग्रावश्यक  कार्य  पूर्ण  न  कर  सकेंगे  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  we  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि

 सोमवार  से  हम  प्रतिदिन  एक  घंटा  अधिक  बैठेंगे  पौर १५  तारीख  वाले  शनिवार  को  सभा  की  बैठक

 नहीं  होगी  ।

 श्री  पुलिस  (safer)  :  राष्ट्रपति  को  केरल  राज्य  के  बारे  में  अधिकार  प्रदत्त  करने  के

 सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  है  ।  क्या  उसका  कोई  समय  निश्चित  किया  गया  है
 ?

 महोदय  :  उसे  अभी  पुरःस्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।  हमने  इसें  भी  विचाराधीन

 रखा है  ।

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :  खानों  में  सुरक्षितता  सम्बन्धी  विधान  की  जांच  करने

 के  लिये  एक  उच्च  भ्र धि कार  प्राप्त  आयोग  की  नियुक्ति  का  मेरा  प्रस्ताव  गृहीत  हो  गया  है  परन्तु  उसके

 लिये  कोई  समय  नियत  नहीं  किया  गया  है  ।

 paar  महोदय  :  हम  इस  पर  बुधवार  को  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  विचार  करेंगे  |

 श्री  कामत  :  यह  सन्तोषजनक  बात  है  कि  आपनें  शर  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने

 शनिवार  को  न  बैठने  का  विनिश्चय  कर  लिया  है  |  परन्तु  सरकार  ७  कार्य  के  लिये  समय  में  वृद्धि  करने

 की  प्रार्थना  कर  रही  है  |  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  सभा  में  उचित  गणपति  रखनें  का  उत्तरदायित्व  ७

 ऊपर  लेंगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सहमत  हूं  क्योंकि  समस्त  सरकारी  कार्य  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  यह

 कर्तव्य  है  कि  ag  उचित  गणपूर्ति  रखे  |  निश्चय  ही  सरकार  को  इसका  ध्यान  रखना  चाहिये  तथा  सरकारी

 कार्य
 के*

 प्रभारी  व्यक्तियों  को  यह  ध्यान  अवश्य  रखना  चाहिये  कि  सभा  में  दिन  में  प्रतिक्षण  पर्याप्त

 गणपूर्ति  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  १०  PEXE  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 गए  या  ि  ि  ए  एए  एए  एएए  एएए  एएए  एएए  साल

 मिल
 wast  में  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  ने  बुद्ध-जयन्ती  सारनाथ  की  कथित  अकर्मण्यता  कौर

 उसके  परिणामस्वरूप  महाबोधि  सारनाथ  द्वारा  उसके  बहिष्कार  के

 सम्बन्ध  में  श्री  रा  ०  To  सिंह  द्वारा  सुचित  स्थगन  प्रस्ताव  उप शिक्षा  मंत्री

 को  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  पता  करके  सभा  के  समक्ष  रखने  के  लिये  कहकर

 प्रस्तुत  करने  की  भ्र नुम ति  नहीं  दी  ।

 पारित  विधेयक  ८३  १-७१

 (१)  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  ने  प्रस्ताव  किया  कि  बाट

 तथा  माप  प्रमापीकरण  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 में  विचार  किया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमककर  खण्डवार  विचार  के

 पश्चात्  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  हुआ  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अ्रलगेशन )  ने  प्रस्ताव  किया  कि  सड़क

 परिवहन  निगम  )  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत  हुश्न  शौर  खण्डवार  विचर  पश्चात्  विधेयक  पारित  ह्  ।

 श्रम  मंत्रो  (att  खण्डूभाई  ने  प्रस्ताव  किया  कि  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |  खण्डवार  विचार  के

 पश्चात्  विधेयक  पारित  हम्ना  ।

 १०  १९५६  को  कार्यसूची

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 विचार  ate  उसे  पारित  किया  जाना  विद्युत्  सम्भरण  )
 विधेयक  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  संबोधित  रूप  में  विचार  |

 G93 ३े


